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 221  मेरे  और  मई  1973  के  दौरान  भारतीय  Goods  Traffic  Handled  by  the

 tat  दवारा  ढोया  गया  माल
 Indian  Railways  during  April

 and  May,  1973  1-5

 223  तेल  के  अन्वेषण  संबंधी  एक  अलग  Creation  of  a  separate  Ministry
 5-8 मंत्रालय  बनाना  of  Oil  Exploration

 224  सिंचाई  के  सय  डीजल  आयल  उपलब्ध  Difficulty  facéd  by  Farmers  due
 to  non-availability  of  Diesel न  होने  के

 कारण  किसानों  की  कठिनाई  8-10 Oil  atthe  time  of  Irrigation

 Probe  into  Delay  in  setting  up 225  गुजरात  स्ट  ट  फर्टिलाइजर  कम्पनी  लि०
 के  केप्रोलेक्टम  संयंत्र  की  स्थापना

 of  the  Caprolactam  Plarit  of

 Gujarat  State  Fertilizers  Com-
 में  विलंब  की  जांच  pany  Limited  10-12

 226  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  प्लास्टिक  Difficulty  faced  by  Plastic  Manu-

 factures  due  to  shortage  of निर्माताओं  at  कठिनाईयां  Raw  Materials  ह  12-14

 wat  के  लिखित  उत्तर/#कराप'पपयाप  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  प्र७०  संख्या
 विषय

 पीठ
 5.  Q.  Nos.  Sub  jeer  PAczs

 222  फेडरेशन  आंख  रेलवे  आफिस  Memorandum  to  the.  Prime
 Minister  submitted  by  Fe-

 सीएएन  अखिल  भारतीय
 deration  of  Railway  Officers’

 सेवाओं  के  साथ  समानता  के  बारे  Association  regarding  Parity
 with  All  India  Services  14 म  प्रधान  मंत्री  को  दिया  गया  ज्ञापन

 227  विद्युत  उत्पादन  और  Exploitation  of  resources  of
 Ocean  to  meet  growing खनिजों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  Demands  for  Protein,  Power

 करने  के  लिए  समद्र  के  संसाधनों  का  Generation  and  Minerals  14-15
 उपयोग

 228
 चालू  वित्त  वर्ष  में  रेलवे  में  घाटे  की  Railways  Heading  towards  de-

 संभावना  ficit  during  current  Financial
 Year

 15-16

 किसी  पर  अंकित  ag  इस  बात  का  alan  कि  प्रश्न  की  सभा  में  उस  सदस्य  ने
 वास्तव  में  पूछा  था  ।

 *The  Sign  ++  marked  above  the
 actually  asked  on  the  floor  of  t

 name  of  a  Member  indicated  that  the  question  was
 he  House  by  him

 (1)
 1-19  LSS/73
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 229  विदेशी  औषध  निर्माता  कम्पनियों  के  Proposal  to  regulate  the  working
 of  Foreign ara  विनियमित  करने  का  16

 प्रस्ताव
 Companies

 30  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  मिट्टी  के  Black  Marketing  in  Petroleum

 products  and  Kerosene  Oil  16
 तेल  की  चोर-बाजारी

 under 231  मंसुर  में  निर्माणाधीन  नई  रेलवे  New  Railway  Projects

 योजनाएं
 construction  in  Mysore  e  16-17

 32  गंडक  नदी पर  पुल  का  निर्माण  Construction
 .  of  Bridge  over

 Gandak  17

 17 233  थीन  बांध  परियोजना  e  Thein  Dam  Project

 234  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्यूटिकल्स
 Soviet  Assistance  for  new  syn-

 टेड  को  नये  farq fea  ड्रग  और
 thetic  Drugs  and  Antibiotics
 Units  for  IDPL  18

 एन्टी बायोटिक्स  एककों  के  लिए  रुसी

 सहायता

 235  विदित  उत्पादन  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण  Opposition  by  States  to  Central
 Control]  over  Power  Genera-

 का  राज्यों  zara  विरोध  tion  18

 236  इनस्टग्रल ही  कोच  पराम्बूर  दवारा  Production  of  Coaches  by  Inte-

 सवारी  डिब्बों  का  निर्माण
 gral  Coach  Factory,  Perambur  18-19

 237
 वातानुकूलित

 Abolition  of  De-Luxe,  Air  Condi-
 tioned  Rajcihani  Express

 राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  और  Trains  and  Coaches  and  their

 वातानुकूलित  डिब्बों  का
 समाप्त

 conversion  into  Third  Class
 Coaches

 किया  .
 जाना

 और  उनको  तीसरे  दर्जें  19

 के  डिब्बों  में  बदलना

 238  मध्य  प्रदेश को  चम्बल  परियोजना  से  Irrigation  benefits  to  Madhya
 Pradesh  from  Chambal  Pro-

 सिचाई  लाभ
 ject  e  19-20

 239  ST  काल  क्लाइम्न्स  डाऊन  News  item  captioned  ‘*Drug  Car-
 a  tel  Climbs  down in  U.K.  Con-

 य०  के०  कन फ्रन्ट शन पन  शिक्षक  स
 fronation”’  20

 समाचार

 240  दिल्ली  स्थित  रेल  सुरक्षा  दल  के  Complaints  regarding  corrupt
 practices  of  R.P.F.  personnel

 चोरियों  को
 भष्टाचार

 की  at  1)6101  *  received  by  Station

 वासियों  के  बारे  में  दिल्ली  रेलवे  Master,  Delhi  Station  e  कके  20-21

 स्टेशन  के  स्टेशन  मास्टर  दवारा  प्राप्त

 गई  शिकायत

 अताउर  सख्या

 Q.  Nos

 201  ate  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश
 Assistance  sought  for  Irrigation  21

 Schemes  by  M.P  during
 दवारा  सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  Fourth  Plan  ह

 सांगी  गई  सहायता

 2202  भारत  जौर  पाकिस्तान  तथा  पंजाब  Gang  ngaged  in  smuggling  of  21-22
 coal  16  (1  een  India,  Pakistan

 गौर  बहाने के  बीच  कोयला  की
 and  injab  and  Bihar

 तस्करी  करने  वाला  गिरोह

 (11)
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 SuByE  PaGES

 2203  1973-74  के  दौरान  नई  रेलगाड़ियों  Introduction

 o
 New  Trains  dur-

 का  चलाया  जाना  Ing  1973-7  22-23

 2204  सामान्य  वरिष्ठता  सची में  काय  कर  Confirmati  ion.of  Staff.
 working in  AUT] Cen  Vial era]  ५९ Séniorit tyl 1 ॥ 1

 list  23 रहे  क्रमंचारियों  को  स्थायी  बनाया

 जाना

 2205  उच्चतम  न्यायालय  में  अनिर्णीत  पड़  Steps  taken  to  dispose  of
 pending

 मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए
 cases  in  the  Supreme  Court  23

 कार्यवाही

 06  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कामिक  विभाग  मस  Staff  ‘in  Personnel  Department

 कम  चारी
 of  North  Eastern  Railway  e  24

 2207  वर्ष  1973-74  के  लिय  केरल  में  Electrification  schemes  in
 Kerala for

 1973-74
 24

 विदयतीक रण  की  योजनाएं

 2208  कोडकवूर  रेलवे  स्टेशन  पर
 Construction  of  Over-bridge  in

 ऊपरी  ga  का  निर्माण
 Kodackavoor  Railway  Station
 (Kerala)  4-25

 2209  वकालत  रेलवे  स्टेशन
 )

 कां  Development  of  Varkala  Rail-

 विकास  way  Station  (Kerala)  25

 2210  डिवीजनल  एकाउंट्स  पश्चिम  Complaints  against  DAO,  West-

 _ern  Railway,  Ajmer  25-26
 अजमेर  के  विरुद्ध

 शर्तें
 211  दुसरा  दर्जा  समाप्त  करने  लिए

 Representation  by  Railway  Em-

 रेल-चमचा  रियों  का
 ployees.for  abolition  of  Sec

 अभ्यावेदन  ond  Class  e  e  e  26

 2212  रेलवे  में  सफाई  कर्मचारियों  को  सर्दियों  Supply  of  Winter  Uniforms  to

 Safaiwalas  working  .  on  Rail-
 की  वर्दी  की  सप्लाई  ways  26-27

 2213  विदेश  यातायात  लेखा  कार्यालय  सोरेन
 Demand’  of  Employees  of  FTA

 Office,  Delhi
 (Westera  Rail: ट्रैफिक  एकाउंट्स  दिल्ली  way) .  27

 रेलवे  )  के  कर्मचारियों  की

 मांग

 2214  उत्तर  रेलवे  में  रेलवे  eared  के  बिनो  Staff  Registered  for  Allotmient
 of  allotment  of

 बारी  के  आवेदन के  पंजीकृत  Railway  Quarters  on  Northern
 किय  गये  कर्मचारी  Railway  |  27

 Firms  with  more  than  25  per  cent 2215
 औषध  1970

 foreign  equity  option  for  para
 के  पेरा  14  के  लिए  विकल्प  देने

 वाली  25  प्रतिशत  के  अधिक  विदेशी
 of  the  Drugs  (Price,

 Control)  27-29 Order,  1970

 पूंजी  वाली  फर्में

 2216  मेसर्स  फाई ज़र  लिमिटेड  दुबारा  1971-
 Profitability

 -  of  M/s.  Pifzer  Ltd.,
 as  shown  inits  annyal  दे  ccounts

 72
 के

 लिय  वार्षिक  लेखों  तथा  तुलना  and  balance  sheet  au for
 1971-72  30

 qa  में  दिखाया  गया  लाभ

 (iii)



 weal
 क॑

 लिखित  )  /WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS  —Contd

 Hato (५  संख्या
 बीयर  SuBJECT

 qts

 U.  Q.  Nos  PAGES

 Inclusion  of  National 22  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  योजना  को  पांचवीं  Wate

 पंचवर्षीय  योजना  म  शामिल  करना
 Grid  Plan  11  ठ  ‘ifth  Plan  30

 2218  भारतीय  area  एफ  ०  To  Distribution  of  Fertilizers  pro-
 duced  by  FCI,  FACT,  GSFC सी०  जी०  एस०  एफ०  सी०
 and  Madras  Fertilisers

 by
 Pri-

 और  मद्रास  sium  लिमिटेड  द्वार  vate  Dealers  30-31
 उत्पादित  उर्वरकों  का  fe-aeard

 व्यापारियों  द्वारा  वितरण

 Expertise  for  deep  drilling  ex-
 2219  तेल  वाले  क्षेत्रों  में  गहरी  खुदाई

 करके
 plorations  required  to  be  made

 तेल  का  पता  लगाने  के  लिये  in  oil  bearing  Strata  31

 गीत  विशेषज्ञता

 Distribution  of  Fertiliser  produc- 2220  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  दवारा  ed  by  Public  Sector  Under-
 fea  उर्वरकों  का  वितरण  takings  e  .  31

 2221  भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी  तेल  Scheme  for  complete  re-organisa
 कंपनियों  का  पण  पनगंठन  करने  को  tion  of  the  foreign  oil  com-

 panies  operating  in  India  e  31-32
 योजना

 Difference  between  the  recom- 2222  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  उपलब्ध

 कराने  के  संबंध  में  विधि  आयोग
 mendation  made  on  legal  aid
 to  the  poor  by  Law  Commis-

 और  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  sion  and  Committee  on
 legal

 देने  संबंधी  आयोग  की  सिफारिशों  aid  to  the  poor  32

 में  अंतर

 2223  Thermal  Power  Station  at  Dal- डाल खोला  में  तापीय
 khola  (North  Bengal)  32-33

 बिजली  घर

 2224  भारतीय  उर्वरक  निगम  में  Posts  of  General  Managers  in
 the  Fertilizer  Corporation

 ant  के  रिक्त  पड़े  पद
 lying  vacant  33

 2225  सऊदी  अरब  से  आयातित  अशोधित  Arrangements  for  refining  of

 तेल  के  साफ  करने  के  लिये  करार
 crude  oil

 imported
 from  Saudi

 Arabia  e  ि  33-34.

 2226  पश्चिम  रेलवे  में  बम्बई  से  रतलाम  Miscrowave  System  in  Major
 cities  on  Western  Railway तक  बड़े  बड़  नगरों  A  सूक्ष्म  तरंग
 from  Bombay  to  Ratlam  e  34

 प्रणाली

 2227  उडीसा  में  चुनाव  क्षेत्रों  का  Delimitation  of
 Constituencies

 in
 Orissa  e  चि  34

 2228  Strength  of  Railway  Protection
 रेलवे  सुरक्षा  दल  की  संख्या  और  केरल  Force  and  proportion  of  Re

 से  भर्ती  किये  गयें  कर्मचारियों का  cruitment  frotn  Kerala  34-35
 उनसे  अनुपात

 2  कास्टिक  are के  निर्माण  के  fara  Issue  of  Licence  for  manufacture
 of  Caustic  Soda  35

 लाइसेंस  जारी  करना

 Indian ्  है  क  क  Fertilizer 2230  सुडान ७४ सूडान  के  लिय  भारतीय  Expert  for
 35-36 Sudan

 (iv)
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 SupjEct

 231  विस्थापित  और  cardia  आदिवासी  Damboroo  Hydro  Electric  Pro-
 ject  Schemes  for CILCTT  Wel] fa. ¥¥Ulla  re  of लोंगों  के  कल्याण  के  लिये  र
 Displ  aced  and

 पन  बिजली  परियोजनाएं
 Local  Tribal

 People  36

 2232  सिटी  औषधि  कारखाने  Synthetic  Drug  Plants  36

 2233  चाइल्ड  में  स्टिल  कामन  इन  News  items  Marriages

 शिक्षक  के  अवगत  समाचार
 Still  Common  in  Gujarat”’  36-37

 2234  नय  उर्वरक  कारखाने  चाल  करना
 पणि

 |  Starting  New  Fertilizer  Fac-
 tories  37

 2235  उत्तरी  भारत  में  एक  उकेरा  कारखाने  Closing  of  a  Fertiliser  Factor
 फ

 111

 Northern  India  37 का  बंद  होना

 2236  दिल्‍ली  में  विदित  संकट  की  आशंका  Delhito  Face  Power  Crisis  38

 2237  चौथी  योजना  में  बाढ  नियंत्रण  am  Progress  regarding  implementa-

 नहीं  की  क्रियान्विति  में  प्रगति
 tion  of  flood  control  Schemes
 in  Fourth  Plan  38

 22  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  मीडिया  Memorandum  submitted  by  In-

 यूनिटों  के  साथ  समानता  के  बारे  में  dian  Railways  Public  Rela-
 tions  Association  regarding

 भारतीय  रेलवे  लोक  सम्यक  संघ
 Parity  with  -media  units  of

 दवारा  fear  गया  ज्ञापन  Ministry  of  Information  and

 Broadcasting  क  38-39

 2239  Extension  of  Broad  Gauge  line दरभंगा  से  सीकरी  होते  हुए  लौकाहा
 तक  बड़ी  लाइनਂ  का  बढ़ाया  जाना  from  Darbhanga  to  Loukaha

 via  Sakri  39

 2240  सोनपुर  में  ब्राडगेज  की  वर्कशाप  की  Setting  up  of  broad  gauge  work-
 39 स्थापना  shop  at  Sonepur

 2241  1974-75  के  ग्रामीण  Expenditure  proposed  to  be  in-
 curred  on  Rural युक्तिकरण  योजना  पर  होने  वाला
 Programme  during  1974-75  39-40

 न्यय

 2242  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  संबंधी  Implementation  of  the  recom-

 मालवीय  समिति  की  सिफारिशों  की
 mendations  of  Malaviya  Gom-
 mittee  on  O.  &  N.G.C  40

 क्रियान्विति

 2243  बड़ौदा  में  सिविक  गस  परियोजना  की  Setting  up  ofthe  Civic  Gas  Pro-

 स्थापना  ject  at  Baroda  40

 Increased  Manufacturing  of  Wa- 2244  सरकारी  और  गर-सरकारी  क्षेत्र  के

 ama  के  निर्माण में  वदिघ
 gons  in  Public  and  Private
 Sector  e  e  41

 2245  रेलवे  के  काय सम्पादन  और  वित्तीय  ting  of  General  Managers
 of  Zonal  Railways  to  Review

 स्थिति  का  पर्यवेक्षण  करने  हेतु  जोनल  Performance  and  Financial
 रेलवे  के  जनरल  मैनेजरों  की  बैठक  situation  41-42

 2246  घाट  में  चल  रहे  सरकारी  क्षत्र  के  उर्वरक  Public  sector  ertiliser  Fac-

 कारखाने
 tories  Running  at  a  Loss  42

 (v)
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 2248  चौथी  योजना  के  aa  तक  सिंचाई
 क्षमता

 Irrigation  potential  by  the  end  of
 Fourth  Plan  ध  42

 2250  पांचवीं  योजना  में  रासायनिक  sar  Target  of  production  of  Chemi-
 cal  fertilizers  ‘during  Fifth रनों  का  उत्पादन  लक्ष्य
 Plan  43

 2  State  for
 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  में  तेजी

 Request  by  Mysore

 लाने  के  बारे  में  मंसुर  राज्य  का  Speeding  up  Supplies  ‘of  Pe-.

 अनुरोध
 troleum  Products  43

 2252  इन्टेंग्रल  कोच  फैक्टरी  द्वारा  प्रथम  Production  of  First  Class  Chair
 Car  Coaches  and  Two  Tier श्रेणी  के  चेयर  कार  कोचों
 Air  Conditioned  ‘Sleeper

 टायर  एयरकंडीशंड  का  Coaches  by
 Integral

 Coach
 दत  Factory

 2253  आवश्यक  और  गर-आवश्यक  औषधियों  Recommendations  ofthe  Bureau

 के  को  कम  करने  के  लिये
 of  Industrial  Costs  and  Prices.
 for  Lowering  of  Mark-up  of

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  संबंधी  Essential  and  non-Essentia

 ब्यूरो  की  सिफारिशें  Drugs  44

 2254  Construction  of  Inter-State केरल  और  मंसुर  के  बीच  अंतर्राज्यीय
 Power  Transmission  Line बिजली  ट्रांसमिशन  लाइन  ar  निर्माण

 45 between  Kerala  and  Mysore

 2255  भटिंडा  में  तापीय  संयंत्र  e  Thermal  Plant  at  Bhatinda  45

 2256  उर्वरक  उत्पादन  A  सुधार  के  लिए  Steps  to  Improve  Fertilizer  pro-
 duction  45-46 कार्यवाही

 Minister’s  assurance  for  starting 2257  भागलपुर  लूप लाइन  के  रास्ते  से  पटना
 a  Fast  Train  between  Patna

 और  मादा  के  बीच  एक  तेज  चलने  and  Malda  vid  Bhagalpur
 वाली  रेलगाड़ी  आरम्भ  करने  तथा  Loopline  and  for  starting  Assam

 रास्ता  भागलपुर  लूपलाइनਂ  आसाम  Mail  via  Bhagalpur  Loop  46

 मेल  चलाने  के  बारे  में  मंत्री  द्वारा

 दिया  गया  आश्वासन

 2258  Broad  gauge  Links  to  Bangalore बंगलौर  हैदराबाद  और
 from  Bombay,

 Hyderahad
 and

 दिल्‍ली  के  बीच  बडी  taa  लाइनें  Delhi  .  46

 2259  अद्यतन  प्रकाशित  समय  सारथियों  में
 Discrepencies

 ‘in  Train  Timings
 shown  in  Latest  Published गाड़ियों  के  गए  समयों

 47
 त्रियां

 Time
 Tables

 2260  महत्वपूर्ण  मेल  और  एक्सप्रेस
 Resumption  of  Railway  Dining

 Car  Service  on  Important
 Trains गाड़ियों  में  tad  भोजैनयान  सेवा  पुन  Mail  and  Express  47-48

 चाल  करना
 48

 2261  सकता  बांध  परियोजना
 Sukta  Dam  Project

 Extension  of  em-
 2262  मध्य  प्रदेश  के

 होशंगाबाद
 और  Survey  for

 निमाड़  जिलों  में  नदी  के
 bankments.  of  Narmada  River

 East in  Hoshangabad  and

 बंधों  को  बढ़ाने  के  लिये  सर्वेक्षण  Nimar  Districts  of  M.P  48

 (v1)
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 2263
 पूर्व  निमाड़  जिला

 वाणिज्य  मंडल  Request  by  East  Nimar
 Ds

 strict
 Chamber Waa  LLU  of  Commerce (  M.P.) का  वैगन  शीघ्र  सप्लाई  करने  for  prompt  supply  of  wagons  48-49

 के  लिये  अनुरोध

 2264  मास  रोश  दवारा  अपने  उत्पादों  Making  of  fabulous  profits  by

 की  लागत  बढ़ाਂ  कर  अत्यधिक  लाभ  M/s.  Roche  by  Inflating  cost
 of  their  Products  49

 अजित  किया  जाना

 2265  रेल  मागं  पर  से  कोयला  एकत्र  करने  Alleged  acceptance  of  bribe  by
 P.F.  personnel  from  Rail

 वाले  रेलवे  कुलियों  और  गरीब  जनता
 way’  coolies  and  poor  ‘people

 से  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  who  collect  coal  from
 Ratlway

 द्वारा पि  घूस  लिये  जाने  का  आरोप  track  49

 2266  भारतीय  तेल  निगम  gare  1972-  Agencies  given  in  Delhi
 by 1.0.G.  for  Gas,  Petrol  ‘and

 प्र्  में  गेस-पैट्रोल  तथा  अन्य  उत्पादों
 49-51

 के  लिये  दिल्‍ली  में  दी  गई  एजेंसियां

 other  products  during  1972-73

 2267  इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  at  Working  ofthe  Engineers  India
 Ltd  and  appointment  of  its

 करण  और  इसके  चेयरमन  और
 Chairman.and  Directors  52

 निदेशकों  की  नियुक्ति

 2  दिल्‍ली  स्टेशन  से  चलने  वाली  Charging  of  Rs.  4  to  Rs.  5  by
 Coolies  from  passengers  for  pro-

 एक्सप्रैस  रेलगाड़ियों  में  साधारण  सीट
 viding  ordinary  seatsin  Mail/

 दिलाने  के  लिये
 कुलियों  द्वारा  यात्रियों  Express  trair

 Delhi  Staticn
 starting  from

 से  या  5  रुपये  लिया  जाना  52.

 2269  उच्च  न्यायलयों  के  न्यायाधीशों  दवारा  Demand  for  appvintment  of  Vigi-
 lance  to  check

 न्यायिक  प्राधिकार  के  दुरुपयोग  को  Authority
 Abuse  of  Judicial

 Authority रोकने  के  लिये  सकता  प्राधिकरण  by  High  Court  Judges  53

 की  नियुक्ति  की  मांग

 2270  मूसलमानों  के  वैयक्तिक  कनून  में  Changes  in  the  Muslim  Personal
 Law  53

 बतन

 227  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  का  संकट  Power  (515  धा  U.P  3-54

 :.272  काननी  शिक्षा  के  स्तर  म  सुधार  Improvement  in  the  Standard
 of

 Legal  Education
 54

 2273  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  सप्लाई  Power  एप in  Uttar F Praaesh  35

 में  कटौती  किया  जाना

 regarding  Non- 2274  उत्तर  प्रदेश  को  कोयला  ले  जाने  के  Complaints

 लिय  मालडिब्ब  सप्लाई  न  क्य  जाने
 Supply  of

 Wagons
 for

 carrying coal  to  U.P.  55
 के  बारे  में  शिकायतें

 2275  बिजली  कर्मचारियों  तथा  दिल्‍ली  Agreement  between  power  Em-

 ployees  and  DESU  56
 यत  प्रदाय  संस्थान  के  बीच  समझौता

 2276  भारत  में  तेल  की  खोज  कर
 रहे  विदेशी

 Foreign.  Experts  in  India  en-

 fairest
 gaged  in  Oil  Exploration  56

 (vii)
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 2277  मध्य  प्रदेश में  मुख्य  तथा म  सोली  सिचाई ५1  Major  and  Meaium  Irrig gation
 Schemes  in  M.P  56

 योजनाएं

 Shortage  of  Railway  Wagons 278  माल  लाने  ले  जाने  के  लिये  माल  डिब्बों
 far  Movement  of  Goods  57

 की  कमी

 2279  उत्तर  प्रदेश  में  एक  तापी य  Setting  ‘up  of  a  Thermal.  Power
 Station  at  "9128  0980.  in  U.P  517.0

 बिजली  घर  की  स्थापना

 Entry  in  Daily  Chart  of  Arrival 2280  बड़े  स्टेशनों  पर  माल  वैगनों  की
 पहुंच

 तथा  सप्लाई  की  स्थिति  का  दैनिक
 of  Goods  Wagons  and  Supply

 57-58
 चाट  में  दिखाया  जाना

 position  at  Major  Stations

 2281  तीसरी  श्रेणी  के  रेल  यात्रियों  के  लिय  Display  of  Typed  Lists  of  Re-

 आरक्षण  की  टाईप  की  हुई  सुची  का  servation  for  III  Class
 Railway Travellers  58

 दिखाया  जानो

 कौ  Setting  up  of
 अ  Power

 2282  चल  विद्युत  केन्द्र
 Stations  38 स्थापना

 2283  मध्य  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  Settlement.of  Disputes  re:  Dis-

 में  सोन  नदी  के  जल  के  बंटवारे  में
 tribution  of  Sone  Water

 amongst
 M.P.  Bihar  and

 विवाद  का  हल  59

 2284  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  Additional  Freight  and  passen-
 माल  और  यात्नी  यातायात  में  afer  gers  Trafhc  expected  in  the

 Fifth  Plan  period  क  59
 की  संभा  वना

 2285  गोरखपुर  एवं  रक  का  रखाने  का  विस्तार  Expansion  of  the  Gorakhpur
 Fertilizer  Factory  59

 2286  वह  1973-74  के  दौरान  जाम्बिया  Export  of  Coaches  to  Zambia

 को  यात्री  डिब्बों  का  निर्यात  during  1973-74  60

 2289  तीस्ता बांध  योजना  Tee.ta  Barrage  Scheme  60

 in 290  गुजरात  में  गांवों  में  बिजली  लागाना  Electrification  of

 Villages Gujarat  e  61

 Praposal  to  Restrict 291  विदेशी  औषधि  फर्मा  विस्तार  पर  Expansion

 प्रतिबंध  लगाने  का  प्रस्ताव
 of  Foreign  Drug  Firms  62

 2292  कोयले  की  कमी  के  कारण  यात्री  तथा  Suspension  of passenger  and  goods
 Trains  due  to  Short

 age
 of

 माल  गाड़ियों  का  हदूद  करना  Coal  62

 Prcvision  of  Funds  for  Supply 2293  पांचवीं  योजना  में  विद्युत
 नाओं  को  उपकरणों  की  सप्लाई  के

 of  Equipment  to  power  pro-

 लिये  धन  की
 jectsin  Fifth  Plan  63

 में  बिजली  की  कटौती  Power  cut  in  Mysore  63

 2295  रेल  डिब्बों  आदि  के  उपकरणों  के  Self  sufficiency
 ay

 chieved  in  Ma-

 निर्माण  में  ऑआत्मनिभ  सता  प्रा  CA  mya Cd  करना
 ज  (1 facture  of  Rolling  Stock

 Equipment  63

 (vill)
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 2296  गोआ  के  तेल-शोधन  कारखाने  की  Setting  up  of  an  _  oil
 at  Goa

 refinery

 स्थापना

 297  तुफान  पीड़ा  निवारण  समिति  की  Formulation  of  proposal  for
 protective  measures  in  Orissa

 feat  के  आधार  पर  उड़ीसा  में  on  the  basis  of
 recommenda- ऋणात्मक  उपायों  के  लिये  प्रस्ताव  tions  of  Cyclone  Distress  Miti-

 gation  Committee तयार  करना

 Revertion  of  Staff  on  plea  of 2298  हुबली  डिवीजन  मध्य

 में  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त  aq
 Excess  and  Surplus  Staff  in
 Hubli  Division  (South  Cen-

 फालतू  बता  कर  पदावनति  tral  Railway)  65

 Memorandum  from  Loco  Runn- 2299  लोको  रनिंग  हुबली-डिवीजन
 ing  Staff

 Association,  Hubli
 मध्य  की

 नति  के  बारे  में  लोकों  रनिंग  स्टाफ
 Division  regarding  Reversion
 of  Loco  Running  Staff,  Hubli

 एसोशिएशन  हु  बली-डिवीजन  से  ज्ञापन  Division  (South  Central  Rail-
 way) .  65

 2300  भारतीय  yarn  निगम  के  कार्यकरण  C.B.I.  Inquiry  into  working  of
 the  Fertilizer

 कीਂ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दवारा  जांच  India
 Corporation  of

 e  e  e  e  65

 2301  भारतीय  gaze  निगम  के  निदेशकों  Retirement  of  Directors  of  Fer-
 tilizer  Corporation  of  India  66

 का  सेवा-निवृत  होना

 2302  आंध्र  प्रदेश  में  जल  तापीय  बिजली  Imported  Equipments  lying  idle

 घरों  में  अप्रयुक्त  पढ़े  आयातित  at  Hydro  and  Thermal  Sta-
 tions  in  Andhra  Pradesh  66

 करण

 2303  आंध्र  प्रदेश  में  नागा जन  सागर  में  पंप  Import  cf  Power  Generation

 कर  के  जमा  किये  जल  से  विद्युत  Equipments  for  Nagarjunsagar
 Pumpcd  Storage  Generation

 प्रजनन  को  योजना  के  लिये  विदित  Scheme  in  Anchra  Pradesh  66-67
 प्रजनन  उपकरणों  का  आयात

 2304  आंध्र  प्रदेश  में  अप्रय क्त  सिंचाई  क्षमता  Utilisation  of  Non-Utilized  Irri-

 को  उपयोग  gation  Potential  in  Andhra
 Pradesh  67

 2305  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  हवाओं  द्वारा  Production  of  Electric  and

 बिजली  और  डीजल  के  इंजनों  का  Diesel  Locomotives  by  Chit-

 उत्पादन
 taranjan  Locomotive  Works  68-69

 230  स्टाफ  परिषद  को  समाप्त  करने  और  Demand  for  Scrapping  of  Staff
 Counct!  and  of

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  की  Union  in  Chittaranjan  Loco
 यूनियन  को  मान्यता  देने  की  मांग  Works  69-70

 Discontinuing  of  71-Up  and
 72- 2307  सुपर  पाल  एक्सप्रेस  को  चलाने  के

 Dn  between  Delhiand  Mu-
 दिल्‍ली  और  मुगलसराय  के

 ghalsarai  for  Running  Super
 बीच  71  अप  और  72  डाउन  गाड़ियों  Parcel  Express  70

 का  बंद  किया  जाना

 2308  कलकत्ता  और  अहमदाबाद  के  sist ब्यान  ANUNNEING  of  Direct  Train  bet-
 ween  Calcutta  and  Ahmea-

 सीधीਂ  गाड़ी  चलाना  abad  70

 (ix)
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 2309  एक  जापानी  फर्म  दवा रा  गोआ  उबर  Delay  in  setting  up  of  the  Goa
 Fertiliser  Project  by  a  Japa-

 परियोजना  स्थापित  करने  में  विलंब
 11650  Firm  71.0

 71.0 2310  सोडा  एश  के  मूल्यों  में  विधि  Rise  i in
 Prices  of

 Soda  Ash

 2311  गण रात  स्थित  रेलवे  स्टेशनों  से  sacs  Unauthorised  Booking  of.  Ferti-

 की  अनधिकृत  afar
 lizers  from  Railway  Stations
 in  Gujarat  71.0

 Construction  of  Blectricity  Pro- 2312  रुस  के  साथ  सहयोग  से  मंसुर  बिजली

 निगम  दवारा  बिजली  परियोजनाओं  jects  by  Mysore  Power  Cor-.
 poration  in  Collaboration  with

 2 का  निर्माण  Soviet  Union

 Takeover  of  inter-State  Rivers  72 2313  अंतर्राज्य  नदियों  को  केन्द्रीय  सरकार

 दवारा  अपने  अधिकार  में  लिया

 जाना

 Full  Supply  of
 Wagons

 to  Rail- 2314  रेलवे  को  माल डिब्बों  की  पुरी  सप्लाई
 12-73 ways

 2315  चाल  वित्तीय  ay  के  दौरान  न्  New  Railway  Lines  under  Cons-
 truction  during  Current

 धीन  नई  रेलवे  लाइनें  nancial  Year  73-74
 2316  दंड  सहिंता  प्रक्रिया  की  घारा  488  Law  Commission’s  Suggestion

 तथा  हिन्दू  दत्तक-ग्रहण  और  संधारण  to  Curtail  Delays  in  Investi-

 gation,  Trialor  Appeal  under अधिनियम के  अधीन  सुनवाई  Section  488  '  Cr.  P.C.  and  un-
 अथवा  अपील  संबंधी  विलंब  को  कम  der’  the  Hindu  Adoption  and

 Maintenance  Act  74 करने  के  संबंध  में  fafa  आयोग  at

 2317  संघ  सुची  में  उल्लिखित  विषयों  के  Recommendation  ,of  Law  Com-
 mission  for  Creation  of  Se-

 संबंध  में  अपराधों  की  सुनवाई  के
 peiate  Hierarchy  of  Courts

 लिये  पृथक  न्यायालय  श्रृंखला  स्थापित  for  Trial  of  Officences  rela-
 ting  to  subjects  Mentioned  i in करने  सबंधी  विधि  आयोग  की
 the  Union  List  °

 fry  74-15

 2318  विदेशी  एकाधिकार  वाली  कम्पनियों  Setting  up  of  Hotel  and  Fishing
 industry  by  Foreign  Mono-

 दवारा  होटल  और  मत्स्य  उद्योगों
 polist  Companies  75.0

 को  स्थापना

 2319  विदेशी  एकाधिकार  वाली  कम्पनियों  Expansion  of  Activities  of  the

 Foreign  Monopolist  Com-
 दवारा  अपने  क्रियाकलापों  का

 panies  75-76
 विस्तार

 Examination  of  Reports  submit- 2320  fafa  आयोग  दवारा  प्रस्तुत  की  गई
 76 का

 अध्ययन
 ted  by  Law  Commission

 2321  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  आयोग  Mecting  of  Indo  Bangladesh
 Joint  Rivers  Commission  76-77 की  बैठक

 2322  sate  के  वितरण  का  काय  कृषि
 ‘Transfer  of  the.Work  of  Distri-

 लय  को  दिया  जाना
 bution  of  Fertilizers  to  Minis-
 try  of  Agriculture  77.0

 (x)
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 2323  उत्तर  रेलवे  में  स्टेनोग्राफर ों  को  स्थायी  Confirmation  of  Stenographers
 on  Northern  Railway  78

 करना

 2324  उत्तर  रेलवे  में  वरिष्ठ  स्टनोग्राफरों  Re-fixation  of  Pay  of  Senior  78.
 Stenographers  on  Northern

 के  वेतन  का  पुनर्निधारण  Railway

 2325  taa  में  आशलिपिंकों  का  स्थायी  बनाया  Confirmation  of
 Stenographers in  Railways  न  78-79

 जाना

 2326  खाद्यान्न  ने  ले  जाने  &  लिय  ara  Complaint  by  Food  Corporation

 पर्याप्त  न  होने  सबंधी  भारतीय  खादय
 ‘of  India  regarding  inadequate
 supply  of

 Wagons
 to  move

 निगम  की  शिकायत  Foodgrains  .  79

 2328  कोयले  की  चोरी  से  रेलवे  को  हानि  Loss  to  Railways  due  to’
 ‘Theft of  Coal  79-80

 Allotment  of  Land  to  Oustees  of 2329  पोंग  बांध  aa  से  निकासित  व्यक्तियों
 e  80-81

 को  कमी  का  आबंटन
 Pong  Dam  Areas

 2330  नई  कांगड़ा  घाटी  रेलवे  के  निर्माण  में  Progress in  construction  of  new
 Kangra  Valley  Railway  e  81

 प्रगति

 2331  मिटटी  के  तेल  की  मांग  State-wise  Demand  and
 Supply of  Kerosene  Oil  81-82

 और  पूर्ति

 2332  भारतीय  तेल  निगम  दवारा  लिपिक  Proposal  to  use.  in
 Clerical  work  by  Indian  Oil

 कार्य  के  fat  संगणक  के  प्रयोग
 83

 का  त्रस्त
 Corporation

 Members  of  Board  of  Directors 2333  जामेर  कम्पनी  प्राइवेट
 and  Principal  Shareholders

 कत्ता  के  निदेशक  als  के  सदस्य  तथा  Jamair  Ltd.,
 मुख्य  अंशधारी  Calcutta  दी  ः

 2334  कुलीन  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  Nature  of  Business  done  by  the

 प्राइवेट  लिमिटेड  और  डिवेलपमेंट  Kuljian  Corporation  of  India
 Private  Limited  and  Develop-

 कन्सलटट्स  प्राइवट  लिमिटेड  दवारा  ment  Consultants  Private
 किया  जाने  वाला  कारोबार  Limited  हैव

 Vacancies.of
 Judges

 in
 Supreme

 2335  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के
 Court  |  84

 रिक्त  पद

 2336  महाराष्ट  सरकार  दवारा  प्रस्तावित  Clearance  of  Power  Projects

 proposed  by  Maharashtra  Gov-
 बिजली  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  ernment  ह  84-86

 2337  Electricity  Failure  in  Delhi  87 दिल्‍ली  में  बिजली  बद  होना

 2338  Changes  in  the  Structure  and उच्चतर  न्यायपालिका  .  के  और

 Functioning
 of

 Higher’  Judi- काय  में  परिवहन  87 Clary

 कਂ  Import  of  Equipment  for  Cal- 2339  कलकत्ता  नाव  भूमिगत  रेलवे  के  लिए
 88.

 उपकरण  का  आयात
 cutta  Tube  Ratiway

 (x!)
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 Newsitem  entitled  ‘Fallin  water 2340  परियोजना  को  पानी  का
 2  le. i¢vel  may  Damage  Hirakud

 स्तर  कम  होने  से  क्षति  पहुँच  ने  के  88
 आशका  शिक्षक  से  समाचार

 2342  चीनी  उद्योग  में  कम-पंजी  वाले  Under-Capitalised  Cancerns  in
 8-89

 खाने  Sugar  Industry

 2343  Scarcity  of  Coal  due  to  shortage माल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  कोयले
 ह  .

 की  कमी
 of  Wagons

 2344  जुलाई  1973  में  हिन्द  मोटर  रेलवे  Firing  at  Hind  Motor  Railway
 Station  (Eastern

 Railway)
 in

 में  गोलीकांड
 July,  1973  90

 2345  भारतीय  tag  के  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  Re-designing  of  rst  Class
 Bogie  90

 को  नया  रूप  देना
 for  Indian  Railways

 2346  जनता  रेलगाडियों  का  डी जली करण  Dieselisation  of
 Janta

 Train
 Services  91

 2  भारतीय  रेलवे  में  शिक्षित  बेरोजगारों  Allotment  of  Book  Stalls  to  Edu-

 को  बक स्टालों  का  आबंटन  cated  Unemployed  on  Indian

 Railways  ह  91

 2348  उड़ीसा  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  Rural  Electrification  Programme
 im  Orissa  91-92

 Bihar 2349  दामोदर  घाटी  निगम  से  बिहार  at  Supply  of  Electricity  to
 92

 बिजली  की  सप्लाई
 from  DVC

 2351  अपने  कारखानों  का  विस्तार  करने  Foreign  Drug  Companies  seek-

 की  इच्छा  विदेशी  औषधि  ‘ing  Expansion  of  their  units  93

 frat
 Cases  of  Missing  Fish.  Plates  etc.

 2352  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  रेल  मागं  के  दोनों
 on

 both  sides  of  Railway  Track

 ओर  फिश  प्लेटों  के  गाथब  हो  ara  on  North  Eastern  Railway  93

 के  मामले

 2353  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  गांवों  Target  for  Rural  Electrification

 बिजली  लगाने  का  लक्ष्य
 under  Fourth  Plan  93-94

 2354  fafa  आयोग  की  सिफारिशों  की  शीघ्र  Special  Cell  to  expedite  the  im

 plementation  of  Recommenda-
 क्रियान्विति  के  लिए  विशेष  aa  tions  of  Law  94

 2355  धनबाद  डिवीजन  के  अखिल  भारतीय  Demonstration  by  All  India

 Station  Masters  Association
 स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन  का  मंडल  Dhanbad  Division  before

 धनबाद  के  समक्ष  Divisional  Superintendent
 94-96 Dhanbad

 Demand  for  Disbursement  of
 2356  छाट  पर  कर्मचारियों  को  वेतन

 Salary  and  other  Bills  to  Staff
 तथा  अन्य  बिलों  at  वेतन  क्लर्कों  at  Road  side  Stations

 by  Pay दवारा  भुगतान  करने  की  मांग  Clerks  96

 Filling  up  of
 vacancics

 of  Com-
 2357  रेलवे  में  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  mercial  Cl  erks  on  Eastern

 रिक्त  स्थानों  का  भरा  जाना  Railway  97

 (xi)
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 2358  पार्सल  धनबाद  के  कार्यकरण  Representation  regarding  Work-
 के  बारे  में  अभ्यावेदन  ing  of  Parcel  Office,  Dhan-

 ba  e  97
 2359  धनबाद  डिवीजन  में  Policy  regarding  allotinent  of

 कमर्शियल  पलकों  को  रेलवे  क्वाटर  Railway  quarters  to  Com-

 अलाट  करने  के  बारे  में  नीति
 mercial  Clerks  in  Dhanbad
 Division  (Eastern  Railway)  97-98.

 2360  पांचवीं  योजना  में  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  Fifth  Plan  proposals  for  Flood
 Control  measures  e के  लिम  प्रस्ताव  98.

 2361  पांचवीं  योजना  ग्रामीण  Rural  Electrificatio

 करण  के  प्रस्ताव
 for  Fifth  Plan  n

 proposals
 e  98

 2362  कच्चे  तेल  की  सप्लाई  के  मामले  में  Dependence  on  Fortign  Oil
 विदेशी  कम्पनियों  पर  निभा  करना  ompanies

 Crude  Oi]
 for

 .
 Supply

 of e  98-99
 2363  गत  दो  वर्षों  में  फाटिलाइज्स  एंड  Deputationists  and  New  Hands

 aca  त्रावणकोर  में  appointed  in  the  Fertilizers  and
 Chemicals  Ltd.,  Travancore

 नियुक्ति  पर  आए  व्यक्ति  और  नियुक्त  during  the  last  two  years
 किय  गए  नए  व्यक्ति  99

 2364  शिक्षित  बे  जगार  व्यक्तियों  की  Book-stalls  given  to  Cooperatives
 कारी  समितियों  को  दिए  गए

 of  Educated  Unemployed  -  99-100
 स्टाल

 2365  निजी  रुप  से  चलाई  जा  रही  रेल  लाइनें  Privately  operated  Railways
 lines  ,  e  e  e  e.  100

 2366  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  Passengets  Arfested  for  Traveli-
 की  गिरफ्तारी  ing  Without  Tickets  e  100:

 2367  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  Irrigation/Power  Projects  Sanc-
 में  स्वीकृत  सिंचाई/विद्यूत

 tioned  in  M.P.  during  the  Last
 Three  Years  e  चि जनाएं  -  100-101

 2368  गांठिया-जबलपुर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  of  Gondia-Jabalpur
 लॉईन  में  बदलना  Narrow  Gauge  Line  into

 Broad  Gauge  Line  e  101
 2369  केदार घाटी  में  भारी  वर्षों  से  हुए  Two  Villages  Buried  on  account

 लग  के  कारण  दो  ग्रामों  का  दब  of  Land  slide  caused  by  Heavy
 जाना

 Rains  in  Kedar  Valley  101

 2370  नहर  का  निर्माण  Construction  of  Rajasthan  Ca-
 na.  e  a  e  -  102-103

 2371  विवाह  योग्य  आयुसीमा  बढ़ाने  के  संबंध  Decision  to  raise  the  Marriage-
 में  निर्णय

 able  Age  e  103

 2372  समाने  सिविल  संहिता  Uniform  Civil  Code  e  चक  103

 2373  पश्चिमी  घाटों  की  पश्चिम  कीं  ओर  Utilisation  of  Waters  of  West

 बहने  वाली  नदियों  के  जैल  का  Flowing  Rivers  of  Western
 Ghats  e  e  e  103-105 योग

 eee
 (x  111
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 2374  राज्यों  में  बड़ी  और  मध्यम  दर्जे  की  Implementation  of  Major  and

 सिचाई  योजनाओं  की  कार्यान्वित
 Medium  Irrigation’  Schemes
 in  States  105

 2375  विदेशी  तेल  कम्पनियों  से  कच्चे  तेल  Agreement  with  Foreign  Coun-
 triesto  Import  Crude  Oil  106

 का  आयात  करने  के  बारे  में  करार

 2376  दिल्‍ली  डिवीजन  में  Calling  of  Candidates  against

 पासंग  के  पदों  के  लिए  लिखित
 whom  cases  of  Misconduct
 are  pending  for  written  Test

 परीक्षाਂ  हेतु  उन  उम्मीदवारों  को  for  Post  of  Parcel:  Clerks  in

 बुलाया  जाना  जिनके  विरु दूध
 Delhi  Division

 (Northern a  Railway)  106
 are  के  मामले  अनिर्णीत  पड़े  है ह्

 Shed  on  Platforms  of  Idgah, 2377  आगरा  के  ईदगाह  बिलोचपुरा  तथा

 जमना  ब्रिज  स्टेशनों  पर  शैड  तथा  Bilochpura  and  Jamuna  Bridge
 cons-

 truction  of
 Stations  of  Agra  and

 at आगरान्ईदगाह  स्टेशन  पर  उपरि  पुल  Overbridge
 का  बनाया  जानां  Agra  Idgah  Station  107

 2378  आगरा-लखनऊ  और  आगरा-इलाहाबाद  More  Bogies  for  Agra  Lucknow

 यात्रियों  में  अधिक  बोगियां

 लगाना

 and  Agra  Allahabad  Trains  107

 2379  आगरा-अजमेर  मीटर गज़  लाईन  Conversion  of  Metre  Gauge
 Agra  Ajmer  line  into  Broad

 बड़ी  लाईन  में  बदलना
 Gauge  107-108

 2380  परचम  में  एक  अलग  Flag  Station  at  Parkham  (North

 स्टेशन  बनाना
 Eastern  Railway)  108

 2381  1972  तथा  1973  के  दौरान  Railway  Accidents  on  Southern

 Railway  during  1972  and  1973  108
 दक्षिण  रेलवे  में  रेल  दुर्घटनाएं

 2382  रेलवे में  नैमित्तिक  श्रमिकों की  सेवाओं  Regulation  of  Services  of  Casual

 al  विनियमन
 Labourers  on  Railways  109

 2383  कुछ  ta  कमंचारियों  की  Pilfering  of  Goods  from
 Railways in  Collusion  with  a  Section  of

 से  tad  में  माल  की  चोरी
 Railway  Staff  109

 2384  भारतीय  sara  निगम  दवारा  मेसी  Appointment  of  M/s  Triveni
 Fertiliser  and  Chemicals  Cor-

 त्रिवेणी  फर्टीलाइजर  एंड  केमिकल्स
 Dy

 कारपोरेशन  को  वितरक  नियुक्त  किया  poration
 as  Distributors

 FCI  110
 stat

 2385  गंगा  बेसिन  आयोग  Ganga  Basin  110

 2386  डीलिंग  dar  भौतिक  उपकरणों  Negotiations  with  Soviet  Union
 for  Drilling  Rigs  and

 Geophy-
 के  लिए  रुस  से  बातचीत

 sical  Equipment  111

 2387  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  रेलवे  Malpractices  in  Railway  Cater-

 ing  Department  at  Delhi
 पान  विभाग  में  कदाचार

 Railway  Station  .  |  111

 2388  में  रेलवे  के  कोयले  से  Newsitem  entitled  ‘“‘Ghaziabad
 Men

 Railway
 Ke

 Koyale
 Se नजारा  शीर्षक से  छ छपा  समाचार  112

 (xiv)
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 Modern  Track
 लगर

 on
 2389  भारतीय  रेलवे  में  आधुनिक  रेल

 Indian  Railwz  112
 रियों  का  प्रयोग

 Running  of  De-Luxe  or  Fast
 2390

 दिल्ली
 और  अहमदाबाद  के  बीच

 Trains  between  Delhi  and  Ab-
 ia  लाईन  पर  डीलक्स  या  aa  medabad  on  Metre:  Gauge

 Line  113 गाडियाँ  चलाना

 Supply  of  Wagons  to  Railways
 2391  ata  बनाने  वाले  छह  यूनिटों  दवारा

 by  the  Six  Wagon
 manufac- रेलवे  को  वैगनों  की  सप्लाई  turing  Units  113

 U.S.  Award  for  the  Madras
 2392  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  को

 Refineries  Limited  114
 रिकी  प्रशंसा  पत्र

 2393  Steps  to  ensure  against  Recur-
 3  तमिलनाडु  में  बिजली  के  संकट की  rence  of  Power  Crisisin  Tamil

 राव त्ति  रोकने  के  लिये  उपाय  Nadu  114~115

 Higher  Profit  Margin  of  1501 2394  छोटी  कम्पनियों  की  तुलना  में  1501
 medium  and  large  Public

 मध्यम  दर्जे  और  बड़ी  सरकारी  han Limited  Companies
 पड  कम्पनियों  cara  afi  लाभ  Smal]  Companies  115-116

 कमाना

 2395
 C.O.B.  Licence  granted  to  M/s.

 कुछ  वस्तुओं
 उत्पादन  करने  के

 Sandoz  (I)  Ltd.  for  produ-
 लिए  थ् द.., मसस  att  लि०  cing  certain  Items  116-117

 को  दिया  गया  ato  ओ ०  बी०

 सस

 Steps  to  end  shortage  of  Chemi-
 2396  औषध  उद्योग  दवारा  अपेक्षित

 cals
 ed  Aw  T) 5

 required
 Dy

 Drug
 Indus-

 117 रनों  के  अभाव  को  दूर  करने  के  लिय  try
 कार्यवाही

 2397  नई  दिल्‍ली-आसाम  मेल  को  बरास्ता
 New  Delhi  Assam  Mai  Route

 via  Farakka  118
 फरक्का  चलाना

 2398  मूंदड़ा  तापड़िया  उद्योग  समूह  के  मिनी  Allegedly  False  Claims  put  by
 the  Mini

 aaa  कंपनी  BT
 भारतीय  तेल

 निगम
 Oil  Company  of

 Mundhra  Tapuriah  Group
 के  विरुद्ध  कथित  ac  दावे  on  IOG  118

 Increase  in  Halting  time  of
 2399  फालना  रेलवे  स्टेशन  पर  गाड़ियों  के

 Trains  at  Falna  Station  118-119
 रुकने  के  समय  का  बढ़ाया  जाना

 2400  इम्पेक्ट  पब्लिकेशन  दिल्‍ली  Liquidation  of  Impact  Publica-

 का  परिसमापन
 tions  Ltd..  Delhi  चक  19

 (xv)



 ओष्ठ
 विषय  uBject  Paes

 Calling  Attention  to  Matter  of अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विजय  की  ओर
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 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED,  TRANSLATED  VERSION)
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 LOK  SABHA

 ry /  1973/16  1895

 Tuesday,  August  1973/Sravana  16,  1895  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 r  अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए
 |  Mr.  SPEAKAR  in  the  Chair

 al
 |

 कें  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Goods  Traffic  handled  by  the  Indian  Railways  during  April  and  May,  1973

 «221.  Shri  Shrikrishna  Agrawal:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  goods  traffic  handled  by  the  Indian  Railways  during  April  and

 May,  1973  has  been  much  less  thar  the  target  fixed;

 १9)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  measures  adopted  by  Government  to  achieve  the  target?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहमद  काफी  :  से  एक  विवरण  सभा-पटलਂ

 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 अप्रैल  और  मई  1973  के  दौराने  प्रारम्भिक  राजस्व  उपालंभ  यातायात  का  लदान  इन

 दो  महीनों  के  लिए  प्रत्याशित  लदान  की  तुलना  20.  5  लाख  मीट्रिक  टन  कम  हुआ  ।

 लदान  में  यह  कमी  अनेक  कारणो ंके  सम्मिलित  परिणामस्वरुप  हुई  जैस ेरेल  कर्मचारियों

 बिजली
 की  व्यापक  रुप  से  कमी  और  बिजली  का  बार-बार  बंद की  हड़ताल  तथा

 हो  जाना-विशेष  रुप  से  पूर्वी  क्षेत्र  सख्त  सूखा  और  गर्मी  जिसका  प्रभाव  रनिंग  कर्मचारियों
 की  am  भाप  इंजनों  के  लिए  पानी  की  उपलब्धता  पर

 कुछ  रेलों  पर  कोयले  की
 कठिन

 स्थिति  जिसका
 प्रभाव  भाष  चालित  गाडियों  के  संचलन  पर  पड़ा  और  उत्तर  राव  के  एक

 सीमित  क्षेत्र  से  भारी  मात्रा  में  अनाज  की  ढलाई  >

 LSS  (ND)/73
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 रेलों क  परिचालन  काय  पर  प्रतिदिन  कड़ी  निगाह  रखी  जा  रही  है  और  यदि  लदान में

 गिरावट  की  कोई  प्रवृत्ति  दिखायी  देती  है  तो  उसे  रोकने
 के  लिए  शोधक  उपाय  भी  किय  जा  रहे

 लदान  दूसरों  में  सुधार  करन  के  उद्देश्य  लादने  और  उतारने  के  काम  में  शीघ्रता

 लान  के  लिए  व्यापारियों  और  रेलों  परिसम्पत्तियों  के  प्रमुख  उपभोगकर्ताओं  से  सहयोग  देने  का

 निरंतर  अनुरोध  किया  जा  रहा  रल  सेवाओं  को  परम  आवश्यक  सेवाएं  घोषित  कर  fear  गया

 हैं  और  भारत  रक्षा  नियम  लागू  कर  दिये  गय  हूँ  ताकि  हड़तालों  का  निवारण  हो

 ah  |

 Shri  Shrikrishna  Agrawa!:  In  the  statement  hon.  Minister  has  admitted  the
 shortfall  and  that  steps  are  being  taken  in  this  xegard.  I  want  to  know  the  steps
 being  taken  to  supply  the  indents  of  wagons  to  the  Waltar  Division  of  South  Eas-
 tern  Railway  in  Madhya  Pradesh.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Some  wagons  could  not be  supplied  earlier.  This  time
 of  goods  traffic  has  declined  and  the  reason  of  which  have  already  indicated.  Certain
 strikes  took  place.  Power  shortage  was  also  one  of  the  factors  movement  of  food-

 grains  from  northern  region  to  the  other  areas  caused;  return  of  empty  wagons  as
 a  result  of  which  carrying  of  goods  reduced  to  a  great  extent.  For  this  year  we  have

 prepared  a  programme  under  which  10  million  tons  of  additional  goods  including
 coal,  raw  material,  iron,  cement,  fertilizers,  foodgrains  and  oil  would  be  _trans-

 ported.  Thus,  there  is  no  shortage  of  wagons.  There  are  certain  wagons  for  which
 indents  have  been  received  but  goods  have  not  been  loaded  in  them.  It  does  not
 indicate  that  there  is  a  shortage  of  wagons.  Actually  there  was  certain  difficulty  in

 regard  to  loading  of  coal  and  I  hope  it  would  be  removed  very  soon.  Power  cut
 was  not  a  factor  of  this  difficulty.

 Shri  Shrikrishna  Agrawal:  Indents  were  received  in  April  last  year.  Power  short-
 age  or  certain  other  impediments  caused  adverse  effect  on  business  and  lifting  of
 ferest  produce.  Forest  produce  is  a  major  business  in  our  region  and  when  forest
 produce  is  not  transported  it  causes  heavy  loss  to  the  Government  as  well  as  to  the
 farmers  and  the  workers.  Are  you  taking  steps  to  supply  wagons  for  them ?

 Siri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Some  wagons  could  not  be  supplied  earlier.  This  time
 full  supply  would  be  made  as  the  indents  are

 received.

 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  अनुसार  अप्रेल  और  1973  के  दौरान

 प्रारम्भिक  राजस्व  उपालंभ  यातायात  का  लदान  इन  दी  महिनों के  लिय
 प्रत्याशित  लदान  की  तुलना

 5  लाख  मीट्रीक  टन  कम  हुआ  है  ।  इस  हिसाब  से  प्रत्येक  महीने  में  औसतन  10  लाख
 टन  की  कमी  हुई  जो  बहुत  अधिक  जानना  चाहता  हूं  कि  रल  मंत्रालय  ने  अनुमान  तैयार

 करते  समय  किन  कारणों  पर  विचार  नहीं  किया  अनुमान  तैयार  करने  के  तुरंत  बात  ही
 meta  महीन में  10  लाख  टन  की  कमी  हुई  ।  वे  क्या  कारण  थे  जिनको  ध्यान  में  नहीं  रखा

 गया  ?  क्या  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  सड़क  परिवहन  से  माल  की  ढुलाई  होने
 के  कारण  कितनी  कमी  हुई  है

 श्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  :  पहले  दो  महीनों  में  गाड़ियां  चलाए  जाने  की  स्थितियां  अत्यंत

 प्रतिकूल  थां  तथा  इन  आंकड़ों  सें  परिस्थिति  का  पता  चलता  जहाँ  तक  कारणों  का  संबंध  है

 पूर्वी  तथा  दक्षिण
 पूर्व  रेलवे  में  व्यापक  रूप  से  बिजली  की  कमी  रही  बार-बार  बिजली  बन्द

 अप्रेल  महीने  के  दौरान  केवल  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  लगभग  374  बार  बिजली  की  कठौती

 हुई  जिस  में
 435  गाडियों  पर  बुरा  प्रभाव  पडा

 ।  ये  आंकड  अप्रैल  मई  के  हैं  ।  मई  में  लगभग
 298  मामले  हुए  जिससे  442  गाड़ियों  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  बिजली  बजट  होने  की  घटना  का  गाड़ियों
 के  चलने  पर  एक  विशेष  क्षेत्र  में  नहीं  बरन  देश  भर  में  गम्भीर  प्रभाव  पड़ता  बिजली  की

 कमी  का  हमार  लोको  हमारें  मार्श लिंग  वार्डों  और  सिगनल  तथा  केवल  संबंधी  यंत्रों  पर  भी

 बूरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।
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 इसके  अतिरिक्त  कुछ  क्षेत्र  में
 सूख  की  गम्भीर  स्थितियों  के  कारण  उत्तरी  क्षेत्र  से  दक्षिणी

 क्षेत्र  को  भारी  में  खाद्यान्न  ले  जाना  पड़
 हमें

 इतने  अधिक
 खाद्यान्न  की  ढुलाई

 की  कोई

 अनुमान  नहीं  था  जिसके  परिणाम  स्वरुप  हमें  बहुत  से  माल  डिब्बे  खाली  लाने  पड़े  ।  सामान्य  स्थिति
 में  उन  माल  को  ढोया  जा  सकता  जो  वहाँ  छोड़  दिया  गया ।  अन्य  असामान्य  स्थिति  यह  थी  कि

 हमें  केरल  को  खाद्यान्न  की  ढुलाई  करनी
 पड़ी

 जिसकी  कोई  सम्भावना  नहीं  की  जिससे  आप  में

 इतनी  अधिक  कमी  हुई  इन्हीं  कुछ  कारणों  से  आय  में  कमी  हुई है  ।

 गत  वर्ष  के  अप्रेल  महिने  से  तथा  23  से  26  मई  तंक  की  गई  हड़तालों  से  सरकार  को

 विवश  होकर  भारत  नियमों  की
 उदघोषणा  करनी

 पड़ीਂ  |  इस  अल्प  अवधि
 में

 सम्पूर्ण  परिवहन
 प्रणाली  मस्त-व्यस्त  हो  जैसा  की  मैं  कह  चुका  हूं  रेलवे  प्रणाली  शरीर  में

 नाड़ियों  के  भांति  काम
 करती

 किसी  एक  स्थान  पर  भी  खराबी  उत्पन्न  होने  पर  सम्पूर्ण  प्रणाली
 खराब  हो  जाती  है  ऐसा  ही  हुआ  बड़ी  संख्या  में  की  गई  इन  हड़तालों ने  यातायात  को

 अस्त-व्यस्त  कर  दिया  यातायात  आय  में  कमी  होने  का  उन  पर  भी  उत्तरदायित्व  सड़क

 परिवहन  के  बार  में  मेरा  कहना  है  कि  उस  अधिक  माल  यातायात  नहीं  गया

 Shri  Jagannath  Mishra
 :

 In  the  beginning  of  this  year,  due  to  the  shortage  of  coal,
 the  running  of  goods  trains  was  as  a  result  of  which  transportation  of

 goods  was  affected.  May  I  know  the  steps  already  been  taken  by  the  Government
 to  ensure  supply  of  coal  so  that  goods  traffic  is  not  affected  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  It  is  a  fact  that  shortage  of  coal  caused  certain  diffi-
 culties.  But,  as  the  hon.  Member  knows,  after  the  nationalisation  of  coal  mines  some

 teething  trouble  was  there.  However,  the.  position  is  improving.  I  hope  there  would  be
 full  loading  of  coal.  Although  there  is  no  shortage  of  coal  stock  for  steel  plants,
 thermal  plants  and  cement  factories  yet  Railways  have  created  certain  difficulties  for
 themselves  but  those  difficulties  are  likely  to  be  removed  in  a  few  days

 Shri  Jagannath  Mishra:  I  don’t  agree  to  what  the  hon.  minister  has  said  that
 difficulties  would  be  removed.  It  has  been  reported  in  the  to-day’s  newspaper  itself
 that  trains  have  been  suspended  in  want  of  coal.  How  can  he  say  that  there  is  no

 shortage?  How  have  the  arrangements  for  coal  been  made?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Coal  stock  for  loco  was  not  as  much  as  required,
 It  was  less.  Therefore  we  had  to  reduce  the  number  of  trains  to  preserve  the  coal
 stock  and  not  because  there  was  not  coal.

 श्री  aia
 भट्टाचयें  :

 मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य  में  तथा  उत्तर  दत  हुये  भी
 कट्ठा ह ैहै  कि

 तालों  आदि
 क  कारण

 थाताथात
 आय  में  कमी  हुई  क्या  यह  सच  है  कि  बड़े

 व्यापारी
 भी

 इस  कमी  के  लिये  जिम्मेवार  हँ  क्योंकि  वे  अपने  माल
 को  समय

 पर  नहीं  उतारते  बड़े  व्यापारियों

 के  असहयोग  के  कारण  कई  दिनों  तक  मालडिब्बे  भरे  खड़े  रहते

 श्री  मुहम्मद
 शकी  न्च्भक करशो  :  खाद्यान्नों  की

 सम्पूर्ण  ढुलाई  भारतीय  खाद्य  निगम  की  और से
 की  जाती  सम्भव  है  कोई  एखाद  मामला  एसा  हो  जिसमें  कोई  चालाक  व्यापारी  माल

 fen का  उपयोग  गोदामों  के  रूप  में
 करता  हमने  विलम्ब  शुल्क  और  स्थान शुल्क

 में
 वृद्धि  कर  दी  है

 इस  से  बेईमान  व्यापारियों  द्वारा  घेर  रहने  वाले  arated  की  संख्या में  काफी  कमी  हुई

 Shri  M.  Ramgopal  Reddy:  May  I  know  the  steps  being  taken  to  recover  the
 loss  suffered  during  the  period  of.  two  months.  May  I  also  know  the  amount  of  loss
 to  the  Railways  caused  by  transporting  less  goods  in  the  last  two  months?
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 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  According  to  our  estimates  goods  traffic  of  10  miilion
 It  would  meet tones  is  likely  to  be  handled  in  addition  to  the  figures  for  1973-74.

 the  shortfall  caused  in  the  recent  past.  I  also  ho  that  we  would  get  some  more

 goods  for  loading.  So  far  as  the  amount  of  loss  is  concerned  figures  are  not  available
 to  me.  I  will  submit  the  figures  when  they  are  received,

 Shri  Sukhdeo  Prasad  Verma:  15  it  not  a  fact  that  goods  traffic  is  reduced  be-
 cause  of  the  fact  that  large  quantity  of  goods  is  destroyed  in  transit,  goods  are
 stolen  and  that  Railways  could  not  succeed  in  protecting  the  goods  as  a  result  of
 which  traders  and  other  persons  prefer  to  send  their  goods  through  road  traffic?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  There  are  no  facts  in  it.  A  little  traffic  which  is
 diverted  to  Road  transport  does  not  make  significant  effect.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  It  has  been  admitted  by  the  hon.  Minister  that
 strikes  have  caused  reduction  in  goods  traffic.  Were  you  not  aware  of  these  strikes?  I
 want  to  know  the  number of  strikes  taken  place.  It  has  also  been  admitted  that  there
 is  no  shortage  of  wagons.  Many  persons  have  got  wagons  booked  for  transportation
 of  their  goods  but  they  have  not  received  wagons.  I  want  to  know  as  to  how  many
 wagons  were  booked  by  the  persons  since  July  1972  to  upto  date  and  how  many
 wagons  were  actually  supplied  to  them.  People  complain  that  wagons  are  supplied  to
 them  only  when  they  please  the  officers.  I  want  to  know  the  number  of  wagons
 booked  and  actually  supplied  to  the  persons.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Under  rules  workers  are  entitled  to  go  on  Strike.
 There  are  certain  rules  under  which  this  right  can  be  availed.  First  of  ail  ballot  is
 taken  and  the  workers  are  asked  whether  they  want  to  go  on  strike  or  not.  If  more
 than  75  percent  of  workers  vote  for  strike  then  at  least  14  days  notice  is  served
 to  the  Government.  No  such  notice  has  been  given  to  the  Government.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Information  of  strike  was  available  to  you
 earlier.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  The  strike  was  illegal.  We  were  not  given  any  inti-
 mation  according  to  rules.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  How  many  wagons  were  booked  by  the  persons
 from  July  1972  to  July  1973  and  how  many  wagons  were  supplied  to  them  with  the
 number  of  persons?

 Mr,  Speaker:  It  is  a  general  question.  You  are  asking  the  number  of  wagons
 booked  and  supplied.  It  does  not  arise  out  of  it.  He  should  give  a  separate  notice.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  hon.  Minister  has  admitted  that  there  is
 no  shortage  of  wagons.  But  people  do  not  get  wagons  though  they  have  booked.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  I  want  a  separate  notice  for  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  seek  your  ruling.  The  hon.  Minister  has  stated
 that  there  is  no  shortage  of  wagons.  But  people  complain  that  they  are  not  given
 wagons.  Kindly  ask  him  to  reply  to  it  latter  on.

 Mr,  Speaker  :  Does  not  arise.  You  may  give  notice.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  On  the  one  hand  it  is  stated  that  there  is  no
 hea shortage  and  on  the  other  hand  wagons  are  not  supplied  to  th  ८  persons.

 Mr.  Speaker:  A  habit  of  defying  the  speaker  has  unnecessarily  been  developed.
 Why  don’t  you  take  your  seat  ?
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 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  am  prepared  to  obey  you.  But  when  he  has
 admitted  that  there  is  no  shortage  of  wagon,  I  want  to  know  the  reasons  for  not

 supplying  the  same.

 Mr.  Speaker:  You  are  putting  question  like  this  way  that  now  a  days  there  is
 a  shortage  of  foodgrains  and  the  reason  for  it  is  the  failure  of  crops  and  it  15
 because  of  inadequate  rains.  At  this  point  certain  member  interrupts  with  the  ques-
 tion  as  to  how  many  inches  of  rainfall  is  recorded  daily  from  July  to  September.
 You  are  asking  like  this  way.  He  would  furnish  the  information  you  want  after

 collecting  it.

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  रेलवे  गैर-सरकारी  सड़क  परिवहन  के

 साथ  गम्भीर  प्रतियोगिता  का  मुकाबला  कर  रही  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों

 से  यह  अनुरोध  करेगी  कि  सडक  परिवहन  निगमों  की  स्थापना  की  जाए  जिसमें  रेलवे  भी  साथीदार

 दूसरा  प्रश्न  यह  हैं  कि  चोरी  के  कारण  ष््य र्लों  को  कितनी  हानि  हुई
 '

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  चोरी  तथा  अन्य  मामलों  में
 मुआवजे  के  रूप  में  च् र्लों  को 12

 करोड

 रुपयों  की  हानि  सड़क  परिवहन  प्रणाली  तथा  रेल  परिवहन  में  समन्वय  स्थापित  करने  का  हर

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  तथा  रेलवे  ने  कंटेनर  प्रणाली  तथा  फ्रेंच  फारवर्डिंग  प्रणाली  आरंभ  की  है

 जिनके
 अंतगर्त  दूर  भेजी  जाने  वली  वस्तुओं  तथा  अधिक  दर  वाली  वस्तुओं  को  सुरक्षित

 पहुंचाये  जाने  तथा  प्राप्त  करने  को  उसी  स्थिति  में  माल  सौंपने  की  गारंटी  दी  जाती  है

 जिस  स्थिति  में  ag  भेजा  गया  सड़क  परिवहन  प्रणाली  का  मुकाबला  करने  के  लिये  यह  कुछ

 कार्यवाही  की  गई  है  तथा  हमारी  यह  नीति  है  कि  जिस  क्षेत्र  में  सड़क  परिवहन  सस्ता  तथा  न्यायोचित

 समझा  जाए  उसमें  रेलों  को  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  |

 तेल  के  अन्वेषण  सम्बन्धी  एक  अलग  मंत्रालय  बनाना

 223  भोगेन्द्र  झा  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  के  अन्वेषण  सम्बन्धी

 एक  मदिरालय  बनाने  के  बारे  में  8  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9509

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समिति  की  सिफारिशों  इस  बीच  विचार  कर  लिया  गया
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 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्री  देव कान्त  :  (  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैस  आयोग

 के  पुनर्गठन  के  बारे  में  मालवीय  समिति  दवारा  की  मुख्य  सिफारिशों  पर  सरकार  के

 उच्चतम  स्तर  पर  अभी  जांच  की  जा  रही  है  और  अभी  तक  कोई  अन्तिम  नहीं

 किया गया  है

 प्रश्न नहीं  उठता

 Shri  Bhogendra  Jha:  Malaviyaji  himself  had  been  the  oil  Minister.  May  I
 know  the  reasons  for  which  the  acceptance  of  the  recommendations  of  the  Com-
 mittee  under  his  chairmanship  is  being  delayed  for  such  a  long  time?  Is  it  not  a
 fact  that  one  of  the  causes  of  this  delay  is  the  pressure  of  foreign  oil  companies,
 American  and  British,  on  the  oil  Ministry  as  a  result  of  which  the  said  Ministry  is
 unable  to  take  an  y  decision?  If  it  is  not  so,  what  are  the  specific  reasons  for  delaying
 the  matter?
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 Shri  D.  K.  Borooah:  The  total  recommendations  of  Malaviya  Committee  were

 153.  Government  have  accepted  97  recommendations.  46  recommendations  includ-

 ing  one  dealing  with  reconstruction,  were  under  consideration.  Before I  came  here

 he  Prime  Minister  that  all  the  recommenda- I  got  the  information  from  the  office  of  t
 were  accepted.  Out  of  these  46

 tions,  except  one  which  is  of  a  little  importance,
 certain  cases  have  financial  impli- recommendations  which  are  under  consideration

 cations.  Therefore  we  have  taken  up  the  matter  with  the  Finance  Ministry.  Certain

 recommendations  dealing  with  technical  points  are  not  to  be  accepted  by  us.  These

 recommendations  will  be  forwarded  to  O.N.Q.C.  and  any  decision  will  be  taken  by
 them.  All  the  recommendations  except  ten-twelve  have  been  accepted  so  far  and

 we  will  try  to  submit  them  in  both  of  the  Houses  on  the  14th  day  of  the  month.

 The  reason  which  was  mentioned  was  very  important  and  significant  and_  serious

 consideration  was  .to  be  given.  It  was  not  connected  with  my  ministry  only  but  it

 was  related  to  other  ministries  also.  All  the  concerned  ministries  have  to  consider

 over  it.

 Mr.  Hon.  Member:  14th  is  a  holiday.

 Shri  D.  K.  Borooah;  Then  it  would  be  done  on  the  15th.  We  have  taken  deci-
 We  will  do sion.  The  only  thing  is  that  it  is  to  be  produced  before  this  House.

 according  to.the  instructions  of  the  hon.  speaker.

 Shri  Bhogendra  Jha:  It  has  been  stated  by  the  hon.  minister  that  except  a  little
 care  all  the  suggestions  have  been  accepted  by  the  office  of  the  Prime  Minister.

 Shri  D.  K.  Borooah:  I  don’t  have  this  much  command  over
 Hindi.  By  a  little

 I  mean  that  the  matter  is  significant  but  it  has  only  point.

 Shri  Bhogendra  Jha:  My  question  was  regarding  the  pressure  from  the  foreign
 oil  companies.  It  is  not  related  to  this  question  but  the  oil  ministry  and  the  entire
 Country  are  disturbed  over  this  Recently  prices  had  to  be  increased.  In  these
 circumstances  may  I  know  whether  Government  are  considering  over  any  proposal
 to  nationalise  Esso,  Caltex  and  Burma-Shell  or  at  least  to  take  the  management  of
 these  companies  to  their  hands?

 Shri  D.  K.  Borooah:  So  far  as  my  information  is  concerned  it  was  not  recom-
 mended  by  Malaviya  Committee.

 Shri  Bhogendra  Jha:  It  is  a  relevant  for  this  oil  ministry

 Mr.  Speaker:  The  question  of  the  hon.  Member  is  related  to  Malaviya  Com-
 mittee.

 श्री  राजा  कुलकर्णी  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  चेयरमन  की

 आयोग  के  पुनर्गठन  पर  सरकार  दुबारा  निर्णय  न॑  करने  के  कारण  रुकी  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रश्न  संगत  नहीं  है  ।

 भी
 देव कान्त  बरुआ

 :
 मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहूंगा

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :
 जब  आपने  इस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दी  है  तब  मंत्री

 दय  इस  का  उत्तर  दे  सकते  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मंत्री

 मेरे  विनिर्णय  से  कहीं  अधिक  अधिकार  संपन्न  है  |

 फिर x  गजा  क्या  उक्त  आयोग  के  चेयरमैन  के  कृत्य  उसके  पुनर्गठन  से

 far है  ?

 के e अध्यक्ष  महोदय  आप  भी  तो  उससे  संबंधित  है  ।
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 श्री  पी०  वेंकटासुबया  :  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  पुनर्गठन  संबंधी  मालवीय

 समिति  की  सिफारिशों  को  देखत  हुए  क्या  आयोग  का  स्वायत्त  स्वरूप  स्वीकार  कर  लिया

 गया  है
 ?

 दूसरे  यह  शिकायत  की  जाती  है  कि  उक्त  आयोग  में  तकनीकी  अधिकारियों
 की

 अपक्षा  नौकरशाहों  का  अधिक  प्रभुत्व  तो  आयोग  के  पुनर्गठन  में  किए  जाने  वालें
 परिवर्तनों की  मुख्य  बातें  है  ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  यह  आयोग  स्वायत्त  निकाय  के  रुप  में  कार्य  करता  है  ।  फिर

 भी  इसे  समय  समय  पर  मंत्रालय  से  निदेश  लेने  पड़ते  हैं  ।  मालवीय  समिति  का  उद्देश्य
 इसे  अधिक  अधिकार  देना  और  इसे  अधिक  प्रभावी  बनाना  है  ।  इसकी  रिपोर्ट  सदस्यों
 को

 उपलब्ध  ही  है  फिर  भी  यदि  वे  चाहे  तो  मैं  ब्यौरा  दे  सकता  हूं  परन्तु  सूची  बहुत

 श्री  पी०  वब कटा  सुनाया  क्या  इसका  स्वायत्त  स्वरुप  बनाए  रखा  जाएगा  ?

 श्री  यह  स्वरुप
 न

 केवल  बना  रहेगा  अपितु  इसे  और  सुदृढ  किया
 जाएगा |

 at  जी०  विश्वनाथन  :  क्योंकि  मंत्रालय  तेल  की  खोज  करने  में  पूर्णतया  असफल

 रहा  इसलिए  बम्बई  के  खल  समृद्ध  में  तेल  की  खोज  करने  के  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 है  जबकि  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  की  सहायता  भी  ठुकरा  दी  है
 ?

 घनी  देव कान्त  बरुआ :  क्यों  कि  मैं  उनके मत  से  सहमत  नहीं  हूं  मैं  उनके  अनुपूरक

 प्रश्न  का  उत्तर
 भी

 नहीं  दूंगा  ।

 कि श्री  जी०  विश्वनाथन :  उन्होंनें  मेरे  दूसरे  प्रश्न  का  भी  उत्तर  नहीं  |  बम्बई

 में  खुलें  समुद्र  जहां  तेल  मिलने  की  अच्छी  संभावनाएं  ,  सरकार  तेल  की  खोजके
 प्रयास  कर  रही  है  ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  उनका  यह  प्रश्न  भी  तो  पहलें  प्रश्न  पर  आधारित  है  ।  क्योंकि

 मुझे  उनकी  पहली  बात  ही  स्वीकार्य॑  नहीं  मैं  दूसरे  का  उत्तर  कैसे  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  मेरा  तो  यही  मत  है  कि  सरकार  असंफल  रही  दूसरी  बात

 तेल  की  खोज  के  प्रयास  से  संबंधित  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बरुआ  आप  तो  स्वयं  अध्यक्ष  रहे  सदस्य  अपने  प्रश्न  के

 दूसरे  भाग  का  उत्तर  चाहता  है  जो  उसे  मिलना  चाहिये और  जो दूसरे से  पूर्णतया  भिन्न

 ed  |  दूसरे  भाग  के  बारे  में  बताएं  |

 श्री  दीक्षान्त  बरुआ  मैं  अपनी  गलती  मानता  हूं  ।  जहां  तक  बम्बई  का  प्रश्न  है

 हमने  सम्राटਂ  नामक  लेटफार्म  जापान  से  निर्मित  कराया  है
 और

 समुद्र  में  स्थिति

 सामान्य  होते  ही  यह  चालू  हो  जाएगा  |

 त्री  जी०  विश्वनाथन  :  यह  प्रस्ताव  तो  पांच  वर्ष  पहले  आया  था
 ।

 श्री  देवकान्त
 बरुआ

 :
 परन्तु  यह  तो  जून  में  ही  आया  है

 ।

 recommenda- Shri  N.  N.  Pandey:  Have  the  Government  considered  the  two

 independent  Commission tions  of  Malaviya  Committee  regarding  creation  of  an

 to  look  after  exploration  and  other  matters,  if  so,  what  steps  have  been  taken  in  this

 regard?

 7



 Oral  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)

 Shri  D.  K.  Borooah:  The  recommendation  regarding  giving  full  autonomy  has
 been  accepted  but  it  had  to  be  amended.

 Shri  Madhu  Limaye:  As  stated  by  the  hon.  Minister  the  exploration  ship  for
 SO Japan  would  go  into  operation  as  soon  as  weather  conditions  are  favourable.
 in whether  in  the  North  Sea,  which  is  always  rough,  such  exploration  is  always

 progress?  In  fact,  according  to  a  geologist,  some  defect  has  developed  in  the  ship  due
 to  wrong  study  of  the  sea-bed.  Will  he  admit  this  fault  and  try  to  rectify  it?

 Shri  D.  K.  Borooah:  This  platform  which  we  have  acquired  from  Japan  iS
 known  as  Jack-up  type  and  it  cannot  be  operated  if  the  waves  are  higher  than  8  feet
 and  the  wind  speed  also  exceeds  certain  limit.  During  Monsoon,  the  waves  in  the
 Arabian  Sea  rise  much  higher  and  the  wind-speed  is  also  very  high,  therefore,  work
 is  not  possible  for  2-3  months.  Recently,  two  such  Jack-ups  operated  in  Burma
 also.  A  Minister  from  Burma  was  here  recently  and  we  held  talks  in  this  regard.
 These  two  Jack-ups  perished  due  to  strong  winds.

 Regarding  North  Sea,  it  is  true  that  waves  and  wind-speed  is  high  there  but
 another  improved  system,  semi-reversible,  is  used.  Many  years  before  Jack-ups  were
 used,  but  these  had  perished  there  also.  So,  except  for  two  months,  these  will  operate

 ere.

 श्री  परि पूर्णा नन्द  पं न्यू ची  :  मालवीय  समिति  की  एक  सिफारिश  गहरे  समुद्र में  तेल की

 खोज  करने  का  कार्य  एक  पृथक  संगठन
 को

 सौपने  के  बारे  में  है  और  तेल  तथा
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  यह  कार्य  पहले  ही  कर  रहा  और  उसके  पास  विशेषज्ञ  तथा  विश्क

 उपकरण भी  हैं  तो  क्या  यही  कार्य  दो  स्थानों  पर  नहीं  होने  लगेगा  ?  क्या  श्री  हकसर  की

 अध्यक्षता में  एक  समिति इस  आयोग का  पुनर्गठन  करने के  लिए  बनाई  गई  है  ।

 Shri  D.  K.  Borooah:  It  is  true  that  a  Committee  has  been  set  up  under  the
 Chairmanship  of  Shri  P,  N.  Haksar  and  Dr.  B.  N.  Nagchaudhri  and  Dr.  Ramanna,
 Members  of  Atomic  Energy  Commission  are  its  members.

 About  the  second  point  regarding  duplication  of  work,  the  difficulty  arises  in

 shaping  it  as  a  separate  department  or  giving  it  special  antonomy,  otherwise,  they
 would  not  be  able  to  function.

 डा०  वरानन  aa  मालवीय  समिति  की  उन  दो  सिफारिशों  का  क्या  हुआ  जो  इस

 आयोग  को  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  की  तरह  का  बनाने  और  उसे  तेल  की  खोज  का  ही

 नहीं  खुदाई  और  तेल  निकालने  का  काम  भी  सौपने  के  बार  में

 शी  देवकान्त  बरुआ  :  जहां तक  प्रधान  मंत्री  को  उसका  अध्यक्ष  बनाने  का  प्रश्न  है  यह

 विचाराधीन  है  ।.  फिर  भी  इस  समय  आयोग  का  मुख्य  उद्देश्य  खोज  करना  और  खुदाई  करना  ही

 डा०  शानन  सेन  :  मालवीय  समिति  ने  आयोग  को  अधिकार  देने  की  भी  सिफारिश  की

 तो  क्या  उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 ?

 श्री  देव कान्त  जी  हां  ।  खोज  और  खुदाई  दोनों  पर  ही  बल  दिया  गया  है  क्योंकि  खोज

 के  बिना  यदि  खुदाई  जारी  रहेगी  तो  कुएं  खाली  हो  जाएंगे
 ।

 Difficulty  faced  by  farmers  due  to  non-availability  of  Diesel  Oil  at  the  time  of

 irrigation

 *224,.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  diesel  is  needed  more  Ss for  di  esel  engines  used  for  irrigation  pur-
 poses  than  for  buses  and  trucks  in  the  country ;
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 (0)  whether  farmers  are  facing  a  great  deal  of  difficulty  due  to  the  non-avail-

 ability  of  diesel  at  the  time  of  irrigation;  and

 (c)  the  scheme  being  considered  by  Government  to  obviate  the  said  difficulty
 for  the  future  and  the  time  by  which  the  said  scheme  would  be  implemented?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  1).  K.  Borooah):  (a)  There  are
 two  varieties  of  diesel  oils.  Light  Diesel  Oil  (LDO)  is  for  low  speed  motors  and  is

 predominantly  used  for  irrigation  pumps.  It  is  not  used  (and  cannot  be  used)  for
 buses  and  trucks.  High  Speed  Diesel  Oil  (HSDO)  is  for  high  speed  motors  and  is
 used  predominantly  for  buses,  trucks  etc.  Its  use  for  irrigation  purposes  is  negligible,
 probably  less  than  10%  of  its  total  consumption.

 (b}  There  had  been  big  spurt  in  demand  of  light  diesel  oil  in  the  north-west

 region  particularly  in  Gujarat,  Rajasthan,  Punjab  and  Haryana  and  I  may  add
 western  U.  P.  due  to  the  severe  drought  conditions  in  the  last  few  months.  This  ini-

 tially  could  not  be  met  in  full  primarily  due  to  the  problems  of  logistics.  However,
 the  position  improved  from  May  onwards  and  since  then  adequate  stocks  of  both

 High  Speed  Diesel  Oil  and  Light  Diesel  Oil  are  available.

 (c)  Indigenous  production  of  diesel  oils  is  being  maximised.  Wherever  possible
 imports  are  being  made.  A  review  is  being  made  of  storage  facilities  available  in
 the  areas  of  concentrated  demand  for  the  agriculturists  and  these  will  be  augmented
 as  necessary  so  that  buffer  stock  is  built  up  prior  to  the  commencement  of  the  busy
 season.

 Shri  Nathuram  Abhirwar:  The  hon.  Minister  has  stated  that  diesel  oil  is  of

 many  varieties.  May  I  inform  him  that  last  year  most  of  the  crop.  withered  away
 simply  because  diesel  oil  was  not  available  for  oil  engines  used  for  irrigation  in

 available  for Madhya  Pradesh,  particularly  in  Bundelkhand  area,  though  it  was
 motor  vehicles.  So,  do  the  Government  propose  to  ensure  sufficient  stocks  of  diesel
 oil  before  December  for  the  coming  Rabi  Crops  so  as  to  obviate  inconvenience  to
 farmers?

 Shri  D.  K.  Borooah:  It  is  true  that  there  was  scarcity  of  diesel  oil  in  Madhya
 Pradesh.  In  fact  it  was  an  all-India  phenomenon  and  was  due  to  power-shortage.
 But  I  had  also  stated  that  in  major  grain-producing  areas  like  Punjab,  Haryana
 and  Western  U.  P.  more  oil  was  made  available,  for  example  in  May,  25  percent
 to  Punjab,  30  percent  to  Haryana  and  60  percent  to  Western  U.  P.  Much  less  was
 demanded  from  Madhya  Pradesh  and  the  demand  was  fully  met.  However,  more
 care  would  be  taken  in  future  to  supply  more.

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  steps  be  taken  to  supply  the  demands  after
 ascertaining  it  from  the  State  as  to  the  areas  where  diesel-sets  have  been  provided?

 Shri  D.  K.  Borooah:  Certainly.

 Shri  Buta  Singh:  According  to  the  hon.  Minister,  the  farmers  use  two  types
 of  diesel  oil  1.6.  L.D.O.  and  H.S.D.O.,.  but  is  it  also  not  true’  that  due  to  power
 shortage,  mostly  H.S.D.O.  is  used  by  them  as  they  had  to  operate  their  sets  with
 the  help  of  tractors?

 Is  he  also  aware  that  during  shortage,  the  oil  agency-holders  compelled  the
 farmers  to  purchase  unnecessary  spare-parts  alongwith  diesel  and  thus  exploited
 them?  So,  do  the  Government  propose  to  arrange  the  distribution  of  diesel  through
 Cooperatives  or  State  Governments  to  save  farmers  from  exploitation?

 Shri  D.  K.  Borooah:  Such  a  complaint  was  received  from  Punjab  Govern-
 ment  and  after  consultation  it  has  been  rectified.  Later  Punjab  Chief  Minister  and

 Agriculture  Minister  intimated  that  things  have  been  set  right.  However,  your
 observation  would  be  kept  in  mind  when  a  demand  comes  from  that  State.
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 Shri.  Krishna  Chander  Halder:  He  is  aware’  that  there  is  foodgrain  shortage  in

 the  country  and  as  such  irrigation  i  $  a  must.  So,  do  the  Government  propose  to
 supply  diesel  oil  to  farmers  at  subsi  dized  rates?

 Shri  D.  K.  Borooah  No  Sir,  there  is  no  such  proposal.

 well
 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  1  want  to  know:  the  supply  and  availability  position  as.
 as  the  shortfall  of  diesel  oil  and  proposed  steps  to  remove  the  shortage?

 Shri  D.  K.  Borooah:  The  H.S.D.  production  is  5,098,000  tonnes  and  that  of
 L.D.O.  is  1,164,000  tonnes.  The  imports  are  to  the  tune  of  3,42,000  tonnes  of
 H.S.D.  and  3,085  tonnes  of  L.DO.  The  short-fall  is  to  the  tune  of  17,000  tonnes
 of  H.S.D.  and  28,000  tonnes  of  L.D.O.  which  is  not  significant.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  I  wanted  to  know  when  this  shortage  would  be
 removed.

 Shri  D.  K.  Borooah:  There  is  a  very  marginal  shortage.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  I  want  to  know  whether  Government  proposed  to
 make  separate  allotment  for  pumping  sets  and  motor-vehicles  as  most  of  the  diesel
 oil  is  consumed  by  the  latter  and  it  is  essential  for  food  production  in  drought-hit
 areas?  How  much  additional  diesel  is  proposed  to  be  allotted  to  Bihar  under  the
 revised  policy?

 Mr.  Speaker:  The  question  about  Bihar  is  not  relevant.

 Shri  D.  K.  Borooah:'  Mostly  L.D.O.  is  used  in  pumps.  The  total  consumption
 of  diesel  is  3  percent  and  that  of  L.D.O.  is  40  percent.  Therefore,.  the  demand
 would  not  be  affected  as  long  as  power-supply  is  normal.  There  is  no  shortage  of
 either  for  areas  having  no  power  for  pumps.  But  the  difficulty  arises  when  power
 cut  affects  the  working  of  pumps.  In  that  case,  meeting  the  demand  of  diesel  for
 these  areas  as  well  as  drought-hit  areas  becomes  difficult.  But  we  tried  this  time
 and  if  power-cut  would  not  have  been  there  in  Punjab,  Haryana  and  Western  U.  P.,.
 there  would  have  been  no  diesel  shortage.

 Shri  Awdhesh  Chandra  Singh:  I  would  like  to  know  whether  the  Minister  has
 received  complaints  to  the  effect  that  diesel  is  being  adulterated  on  a  large  scale
 and  that  farmers  are  compelled  to  purchase  certain  spare  parts  and  oils  of  other
 kinds  and  if  so,  what  is  the  solution?

 the  effect  that
 kerosene  is  mixed  with  diesel.  But  I  have  not  received  any  such

 Shri  D.  K.  Borooah:  The  complaints  have  been  received  to
 that complaint

 people  of  the  villages  who  purchase  the  diesel  are  compelled  to  purchase  other
 things.

 गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर  कानों  लि०  के  केप्रोलेक्टम
 संयंत्र  को  स्थापना  में  विलम्ब  को  जांच

 *  225.  श्री  प्र सन्त भाई  महता  पेट्रीलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 fit  केप्रोलेक्टम क्या  सरकार  ने  गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर्स  कम्पनी

 संयन्त्र के  कार्यों  को  उच्चस्तरीय  जांच  कराने का  निर्णय  किया

 क्या  आशय  पत्र  जारी  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  ने  कम्पनी  को  बताया  था  कि

 अमरीकी  सद्ायता/ऋण  में  से  कम्पनी  के  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  परन्तु  कम्पनी  ने  उक्त  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  और

 क्या  परियोजना  के
 मूल  लागत  अ  ant  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ?.
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 पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्री  (ati  देव कान्त

 :  जी  नहीं

 1967  में  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  उर्वरक
 कम्पनी  को  सूचित  किया कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिए  qo  एस०  एजेंसी  ने  उनके  कैप्रोलैक्टम्‌  परियोजना

 रुचि  के  संकेत  दिए  हैं  ।  सरकार  ने  भी  कम्पनी  को  कहा  है  कि  वे  औपचारिक  ऋण  के

 लिए  आवेदन  पत्न  तथापि  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  जिनमें  कम्पनी  कार्य  कर  रही

 के  साथ  साथ  उन्हें  Fo  एस०  प्रोसेस  लाइसेंस  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  उन्होंने
 य०  एस०  एड  फूड  का  तरन्त  उपयोग  करना  उचित  नहीं  समझा

 श्री  पी०  एम ०  मेहता  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  g  कि  क्या  यह
 सच

 है  अथवा  नहीं  वर्ष  1966  में  आशय  पत्न  जारी  करने  के  लगभग  दो  वर्ष  पहला

 ठेका  एक  विदेशी  कम्पनी  को  वर्ष  1968  में  दिया  गया  जो  अपने  कार्य  में  असफल  रह

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  सप्लायर  अधिक

 कीमत  प्राप्त  करने  के  लिए  स्थिति  का  नाजायज फायदा  उठाने  का  प्रयास  कर  रह  है  औ

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 भा  दीक्षान्त  बरुआ  यह  एक  ऐसी  कम्पनी  जिसमें  49  शेयरों  पर

 गुजरात  सरकार का  स्वामित्व  हैं  और  शेष  शेयरों पर  वित्तीय  संस्थाओं  और  प्राइवेट  व्यक्तियों  का

 अधिकार है  |  वर्षो  1967  में  कम्पनी  ने  विश्व  के  प्रमुख  संयंत्र  सप्लायरों  को  विशिष्ट  विवरणों  का

 प्यारा  जारी  किया  |  जलाई  1968  में  इन  प्रस्तावों  की  जांच  करने  के  बाद  कम्पनी  नें  एक
 स्विस  कम्पनी  इनवेन्टों  और  हिटेची  के

 साथ  सहयोग  करने  के  बारे  में  निश्चित  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किये

 ।  इन्वेन्टों  को  प्रक्रिया  की  सप्लाई  करने  थी  और  हिटाची  प्रमुख  ठेकेदार  प्रस्तावों

 को  फरवरी  1969  में  मंजूरी  दी  गई  और  पुरी  परियोजना  की  लागत  19.72  करोड  स्वयं
 ay  i  उस  समय इस  परियोजना में  धन  लगाने  के  लिए  येन  में  ऋण  उपलब्ध  नहीं

 था
 ।

 आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  उच्चतम  स्तर  पर  प्रयास  किये

 यह  उपलब्ध  नहीं  था  ।  इसलिए  गुजरात  स्टेट  फॉटिलायइर्स  कम्पनी  को  उक्त  स्थिति  की

 जानकारी  दी  गई  और  उससे  प्राप्त  सभी  प्रस्तावों  की  समीक्षा  करने  के
 लिए

 जिसके  सरकार  वैकल्पिक  प्रस्तावों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  प्रबन्ध  कर  सके  |  कम्पनी  से

 समीक्षा  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार
 ने

 यह  पाया  कि  इस  परियोजना  में  पूंजी  लगाने
 के  लिए  फ्रांसीसी  ऋण  और

 आई
 ०  सी०  आई०  सी०  आई०

 ऋण  उपयुक्त  रहेगा
 |  कम्पनी

 को  इस  बात  की  ad  1970  में  जानकारी  दी  गई  ।  कम्पनी  ने  प्रक्रिया  लाइसेन्स  के  लिए

 eat  और  डिजाइन  इन्जीनियाँरंग  के  लिए  एक  फ्रांसीसी  कम्पनी  टेक्नीक  के  साथ  अपने

 करार  को  अन्तिम  रुप  दे  दिया  ।  इन  संशोधित  प्रस्तावों  को  सरकार  ने  अक्टूबर  1970

 मंजरी  दे  दी  ||

 शी  पी०  एस०  मेहता  :  अब  लगभग  3  साल  हो  चुके  है  ।  उत्तर  के  भाग  में  यह

 गया  हैं  कि  परियोजना  के  मूल  लागत  व्यय  में  वृद्धि  होगी
 ।

 इस  बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैँ  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 8

 करोड  रु०
 की

 विदेशी  मुद्रा
 मानित  बचत  पर  इससे  क्या  प्रभाव  ७५

 i  दब कान्त  बरुआ  इन्वेन्टो  और  टेक्नीक  से  साथ  सहयोग  सम्बन्धी  करारों  को  जब

 मंजूरी  दी  गई  तब  अनुमानित  लागत  26.69  करोड  रु०  अब  यह  अनुमान  लगाया

 गया  है  कि  परियोजना  का  लागत  व्यय  33.74  करोड  रु०  होगा  ।  कम्पनी  ने  यह  कहा

 है  कि  इस  कीमत  में  बुद्धि  का  कारण  अन्तरराष्ट्रीय  बाजार  में  उपकरण  की
 लागत

 में  विधि  हो
 लिये

 जाना  है  |  केप्रोलेक्टम  का  उत्पादन  20,000  टन  वर्ष  1973-74  के

 कैप्रोलेक्टम  की  कुल  मांग  21,300  टन  की  है  ।  जब  वर्ष  1974-75  में  इस  कम्पनी ay
 में  पूरा  उत्पादन  होने  तब  मेरे  विचार  में  बहुत  कम  मात्रा  में  आयात  की  आवश्यकता
 ह  |

 11



 Oral  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)
 —<$<$<$___—

 श्री  पी०  एम०  मेहता  8  करोड  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत

 होने  का

 अनुमान  था
 ।

 अब  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  का  संशोधित  अनुमान  कया  है
 ?

 श्री  देवकान्त  बरुआ  जब  अनुमानित  लागत  26.  69  करोड  रुपए  तब  विदेशी

 मुद्रा  का  अंश  9.2  करोड  रु०  था  ।  अब  अनमानित  लागत  बढकर  33.7  करोड  रु०  हो  गई

 विदेशी  मुद्रा  का  अंश  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  यह  निश्चित  रुप  से
 9.2

 करोड  से
 अधिक  ही  होता

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  1970  तक  का  विवरण  दिया
 ॥

 वर्ष
 1970  और

 1973
 के  बीच  क्या  हुआ

 ?
 यह  कम्पनी

 कब  उत्पादन

 शुरु कर
 जो  कि  मन्त्री  महोदय के  अनुसार  हमारी  मांग  की  सीमान्त  कमी  को  ही  पूरा

 करेगी ?

 श्री  दे वं कान्त  बरुआ  इसमें  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  अथवा  अगले  वर्ष  के  शुरू  में  उत्पादन

 प्रारम्भ  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 शनी  पी०  जी०  मावलंकर  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  वर्ष
 1974

 से  उत्पादन
 +?

 प्रारंभ  होगा  ।  वर्ष  1970  और  1975  के  बीच  विलम्ब  के  क्या  निश्चित  कारण  ः

 उन्होंनें  विदेशी  सहयोग  की  आवश्यकता  की  भी  चर्चा  की  ।  सहयोग अथवा  विदेशी

 विशेषज्ञों पर  हमारी  निर्भरता  कब  तक  समाप्त  हो  जायगी  और  कब  तक  सारा  काम  भारतीय
 राष्ट्रिक स्वयं  करने  लगेंगे  ?

 ~

 श्री  दवकान्त  बरुआ  :  यह  कम्पनी  विस्तृत  :  तकनीकी  रुप  से  गर सरकारी क्षेत्र  में
 है  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  संयुक्त  क्षेत्र  में

 श्री  देव कान्त बरुआ  :  यह  गुजरात  सरकार  के  नियंत्रण  में  है  ।  विदेशी  सहयोग

 ढूंढने  में  विलम्ब  हुआ  ।  जैसा  कि  मैने  जबकि  उक्त  विलम्ब  खेदजनक  परन्तु  वह

 अपरिहायँं  भी  था  ।  क्योंकि  जब  विदेशी  सहयोगकर्ता  को  ढूंढ  लिया  तो  येन  ऋण  उपलब्ध

 नहीं  था  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  जिसके  लिए  हम  विदेशी  ऋण  पर  आश्रित है  ।

 हमें  एक
 देश  से  सहयोगकर्ता  तो  दूसरे  देश  से  ऋण  ।  उस  सबमें  तालमेल करना  था

 इसी  से  परियोजना में  विलम्ब  gar

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  विदेशी  सहयोग  कर्ताओं  अथवा  विशेषज्ञों  का  बिना  कोई

 सहारा  लिए  इस  काम  को  करने  में  हमारे  राष्ट्रिकों  को  कितना  समय  च

 श्री  देव कान्त  बरुआ :  जहां  तक  इस  कारखाने  का  सम्बन्ध  यह  स्विस  कम्पनी  इन्वेन्टों
 और  फ्रांसीसी  कम्पनी  प: ज टेक्नीप  के  सहयोग  से  स्थापित  की  जा  रही  है  |  इस  आकार  की

 यह  पहली  कोप्रोलेक्टम  परियोजना  है  जो  विदेशी  विशेषज्ञों  के  सहयोग  से  इस  देश  में  निर्मित
 की  गई  है  ।

 हमारे  विशेषज्ञों  को  विशेषज्ञता  प्राप्त  करनी  चाहिए  जब  अगला  कारखाना  स्थापित
 तब  हम  विदेशी  सहयोग  अथवा  विदेशी  विशेषज्ञों  की  मदद  के  बिना

 ही  उसे  स्थापित  कर  सकेंगे  ।

 कच्चे  माल  को  कमी  के  कारण  प्लास्टिक  निर्माताओं  को  कठिनाइयां

 *226.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करा

 क्या  थर्मोप्लास्टिक्स  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  प्लास्टिक  निर्माताओं  को

 कठिनाई  हो  रही  है
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 क्या  उक्त  उद्योग  अपनी  समस्याओं  के  बारे  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  नें  क्या  कार्यवाही  की
 ?

 प  टोली  र  रसायन  मंत्री  दीक्षान्त  बरुआ  )

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  |
 |

 विवरण

 अखिल  भारतीय  प्लास्टिक  निर्माता  संस्था  जो  प्लास्टिक  कच्चे  माल  के  उपभोक्ताओं
 क  यूथ  न र  उफ़

 का  प्रतिनिधित्व करती  ने  सरकार  दवारा  कच्चे माल  की  सप्लाई  के  प्रबन्ध  करने

 के  लिए  एक  पत्न  दिया  है  ।

 उठाये गए  कदम  ये  हैं

 (i)  राज्य  व्यापार  निगम  को  तीन  प्रमुख  थर्मॉप्लास्टिक  डेन्सिटी

 लोडेन्सिटी  पालीएथीलौन  और  पाली वि निल  क्लोराइड  वी  प्रत्येक  के 5000  मीटरी  टन  आयात  करने  का  अधिकार  दिया  गया  |

 पालीएथीलीन  और  पी  वी  सी  पर  आयात  शुल्क  लागत  बीमा  भाडा  मूल्य  के ll)

 पहले  की  208%  स्तर  से  होल  ही  A  घटा  कर  140%  के  स्तर  पर  लाई  गई

 इससे  उपभोक्ता  लिए  आयातित  माल  का  उपयोग  करना  संभव  होगा  ।

 (111)  उपरोक्त  (i)  में  कहा  गया  आयातित  माल  का  विनियोजन लघु  क्षेत्र

 में  नये  एककों  के  लिए  लगी  हुई  मशीनरी  के  30%  से  बढा  कर  40%!  frat

 गया  है  जिसकी  अधिकतम  सीमा  जो  पहले  75000  रुपये  थी  अब  एक  लाख ~
 रुपये  होगी  ।  इससे  प्रत्येक  नये  एकक  को  माल  की  अधिक  मात्रा  का  आयात

 करना  संभव  होगा  |

 (iv)  सरकार  निर्माताओं  की  से  लघ  सन्तुलन  उपकरण  लगा  कर  स्वदेशी

 दन  को  अधिकतम  करने  की  जांच  कर  रही  है  ।

 शी  बीरेन्द्र सिह  राव  :  प्लास्टिक  उद्योग  में  कच्चे  माल  की  कमी के  कारण

 आम  जनता  के  उपयोग  में  आने  वाली  लगभग  सभी  वस्तुओं  का  अभाव  होने 2
 al  सम्भावना  है  ।  माननीय  मन्त्री  ने  प्लास्टिक  उद्योग के  लिए  कच्चे
 माल  की  वास्तविक  आवश्यकताओं  का  अध्ययन किया  है  और

 यदि
 तो  प्लास्टिक  उद्योग

 में

 कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  वर्तमान  कमी  कितनी  है
 ?

 श्री  देव  कान्त  बरुआ  चालू  वर्ष  में  कुल  कमी  25,000  टन  होगी  |  वे  सभी  कारखाने

 जिन्हें  लाइसेन्स  मिला  अपने  उत्पादन  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हँ  ।  हमने  उनसे

 ऐसा  करने  के  लिए  कहा  है
 ।

 इस  हम  कुछ  उन  कम्पनियों  को  लाइसेन्स  देने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  उत्पादन  लक्ष्य  पहलें  ही  प्राप्त  कर  चुके है  ।  उनमें से  एक
 कम्पनी  को  20,000  टन  से  बढाकर  उच्च  घनत्व  वाली  पोलिथिलीन  की  निर्माण
 क्षमता  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  लाइसेन्स  देंने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  20,000  टन
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 निम्न  घनत्व  की  पॉलीऐथिलीन  निर्माण
 के

 लिए  लाइसेन्स  देने  एक  अग्रिम  स्तर
 पर  विचाराधीन है  ।  जब  इनमें  उत्पादन  शुरू  हो  तब  मेरे  विचार में

 शीघ्र ही  कमी  को  दूर  कर  जो  प्लास्टिक  वस्तुओं  की  बहुत  शीघ्रता  से  बढ  रही  मांग  के

 कारण  उत्पन्न हो  गई  है  ।

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  उद्योग  में  कच्चे  माल  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते हुए  क्या

 मन्त्री  महोदय  का  विचार  विदेशों  से  आने  वाले  कच्चे  माल  पर  जो  140  प्रतिशत  आयात

 शुल्क  लगता  है  उसमें  कमी  करने  का  है
 ?

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कच्चे

 माल  पर  भारी  आयात  शुल्क  के  कारण  आम  आदमी  के  उपयोग  की  वस्तुओं  की  कीमतों  में

 बढोत्तरी  हो  जाती  है  जो  विशेषतः  धातु  की  ऊंची  कीमतों  के  कारण  उन्हें  नहीं  खरीद  पाते
 ?

 श्री  देवकान्त  बरुआ  बजट  में  पोलिथिलीन  पर  280  प्रतिशत  आयात  शुल्क  लगाया

 गया  था  ।  अब  वित्त  विभाग  ने  इसे  भाड़ा  बर्मा  लागत  के  140  प्रतिशत  तक  घटा  दिया

 जो  राहत
 दी

 गई  उससे  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  पेट्रोलियम

 उत्पादों  की  कीमतों  में  हुई  वृद्धि  कुछ  हुद  तक  निष्प्रभावी  हो  जायगी
 ।

 मेरे  विचार  आयात
 शुल्क  में  यह  कमी  करने  से  संभवतः

 है  जारा  जार  ge  हुक  भो
 हो

 सर्ती  है क्योंकि  पोलिथिलीन  की  कीमत  सभी  जगह  बढ  रही  है  ।

 weal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 फ़ेडरलिन  आफ  रेलवे  अभी  सज  एसोसिएशन  हारा  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  साथ  समानता  के  बार

 म॑  प्रधान  मंत्री  को  feat  गया  ज्ञापन

 न  222.  शी  सूरज  पिण्ड  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  में  प्रधान  मंत्री  दिये  को  गये  एक  ज्ञापन  में  फेडरेशन  आफ  रेलवे  आफिस
 ने  कहा  कि  रेलवे  अधिकारी  कोई

 भी
 वेतनमान  मंजूर

 करवाने  के  सहमत है g  € ी बशत
 fe  वही वर्तमान  सभी  प्रथम  श्रेणी  और  अखिल  भारतीय  सेवाओं  में  लागू  होते  हो <

 और  दिये  गये

 मानों  में  पदोन्नति  के  समान  अवसर  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  कारवाई  करते  समय  फेडरेशन  के  दृष्टिकोणों  पर  भी  यथावत
 विचार  किया  जायेगा  ॥

 विदित  उत्पादन  और  खनिजों  को  बढ़ती  हुई  मांग  की  पुरा  करने  के  लिए  समद्र  के  संसाधनों  का

 उपयोग

 *227.  श्री  राज  देव  सिंह :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पूना  स्थित  केन्द्रीय
 जल  तथा

 विद्युत  अनुसंधान
 केन्द्र  में  जल परिचालित  उपकरण

 के  समुद्रतटीय  जूनियर  अनुसंधान  और  विकास  के  परियों  जना  प्रबंधक  ने
 यह  पता  लगाया

 है  कि  इस

 देश  में  विदित  उत्पादन और  खनिजों  की  बढ़ती हुई  मांग  को  केवल  समुद्र  हो  पूरा कर  सकता

 है  ;  और
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 ला

 यदि
 प  am  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ह  और  समुद  के  व्यापक  संसाधनों

 का  प्रयोग  करने  के  लिये  प्रारंभ  किए  जाने
 वालें  प्रस्तावित  कार्यक्रम  का  क्या  ब्यौरा

 सिचाई  और  चविदयत च्ध चक ्  मंत्री  के०  एवं  :  डा०
 परियोजना

 समद्र  य  इं  अनुसंधान  केन्द्र  जल  वैज्ञानिक gee  मेंन्टेशन

 ने  यू०  एन ०
 आई०

 के  साथ  बातचीत  में  दावा  किया  था  कि  भारत  में  विद्युत  उत्पादन

 और  खनिजों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को
 केवल  समुद्र  ही  पूरा  कर  सकता  है

 ।

 प्रयोगशाला  माडल
 और  गणितीय

 अध्ययनों  को  शुरु  किया  जा  रहा  है  और  आधारभूत

 आंकड़ों को  एकत्र
 करने  एवं  व्यवहार्य  संभाव्यताओं  का  अनुसंधान  करने  हे हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 सहयोग  के  अंतर्गत  उपस्कर  प्राप्त  किए  जा

 चाल  वित्त  वर्ष  में  रेलवे  में  घाटे  की  सम्भावना

 न
 228.  को  इन्द्रजीत  गप्त

 श्री  जगन्नाथ  fast

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वित्त  वर्ष  में  रेलवे  में  अत्यधिक  घाटा  होने
 की

 संभावना  है

 यदि
 तो

 चालू  वर्ष  में  कितना  घाटा  होने  की  सम्भावना  है

 घाटा  होने  के  क्या  कारण  है

 घाटे  कों  कम  करने  के
 लिए  कया  कदम  उठाये  गये  है

 ?

 से  1973-74 के  रेलवे  बजट  में  जैसा  कि  अन्तिम रल  मंत्री  THoUTo  :

 रुप  से  पारित  किया  गया  23.86  करोड़  रुपये  का  अधिशेष  प्रत्याशित  है  ।  जैसा  कि  उस  अवसर  पर

 स्पष्ट  रुप  से  उल्लेख  किया  गया  इस  बजट  में  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कारण  पड़ने  वाले  वित्तीय

 प्रभाव  को  हिसाब  में  नहीं  लिया  गया  था  ।  चूंकि  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  के  खर्च  ऋण  की  किस्तों का  भुगतान
 और

 बकाया  ऋणों  आदि  पर  व्याज  प्रभारों  से
 सम्बन्धित  कुल

 मिला  कर  33.66  करोड़  रुपये  की

 देयताओं  को  निबटाना  अपेक्षित  इस  लिये  वर्ष  के  अन्त  में  9.30  करोड़  रुपये  का  अनुचित  अन्तर

 रह  जाने
 की

 संभावना
 थी

 जिसे  आय  में
 संघ

 सुधार  करके  और  परिचालन
 में

 बेहतर  कुशलता  लाकर
 करने का  विचार था  ।  यह  स्थिति  यातायात  के  प्रत्याशित  स्तर  में  कमी  और  कतिपय  बजटोतर  घटनाओं

 के  कारण  स्थिर  नहीं  रह  पायगी  ।

 1973-74  के  लिए  राजस्व  बजट  इस  प्रत्याशा  पर  आधारित  है  कि  इस  वर्ष  की  अवधी  में  रेलें  एक

 करोड़  मीटरिक  टन  राजस्व  उपार्जक  प्रारम्भिक  यातायात  की  अतिरिक्त  ढुलाई  करेंगी  ।  रेलों ने

 इस  वर्ष  के  पहले  तीन  महीनों  में  इस  अवधि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  24  लाख  मौटरिक  टन

 कम  माल  यातायात  की  ढुलाई  की  है  ।
 इस  वर्ष

 की
 प्रथम  तिमाही  में  आय  प्रत्याशा  से  लगभग

 22.  34  करोड़  रुपये  कम  रही  है  ।  दूसरी और  संचालन  व्यय  में  लगभग 1.  20  करोड़  रुपये  की  कमी

 आयी है  ।  1973  तक  रेलवे  वित्त  में  लगभग  21.  14  करोड़  रुपये  का  विपरीत  रुख  दिखायी

 देता है  ।

 बजट  प्रस्तुत करने  के  रेलों को  14  2  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त
 खे

 करना  पड़  रहा
 है ।

 1-5-7  3  से  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  स्वीकृत  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्तों  के  लेखे में  13  करोड़  रुपये  और

 इस्पात  पर  कर  सम्बन्धी लेवी  के  लेखे  में  1.  2  करोड़  रुपये

 इस  वर्ष  के  अन्तिम  वित्तीय  परिणामों  का  अभी  निश्चत  रुप  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि

 काम  करने  की  परिस्थितियों में  युधार  होने  और  देश  में  बढ़ती  हुई  आर्थिक  गतिविधि  के  फलस्वरुप

 उस
 कमी

 को  पूरा  करने  की  सम्भावना  से  बल  नहीं  जा  सकता  जो  इस
 as

 के  पहले
 3  महीनों  में

 हुई  है  ।  बजट  में  प्रत्याशित  स्थिति  की  तुलना  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ते  और  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 हैं  कारण  कर्मचारियों  के  बिल  में  जो  वृद्धि  होगी  घाटा  उतना  ही  अधिक  होगा  ।
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 Written  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)

 आमदनी  बढ़ने  और  संचालन  व्यय  में  किफायत  बरतने  के  निरंतर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 बिदेशी  औषध  निर्माता  कम्पनियों  के  कार्य  को  विनियमित  करने  का  प्रस्ताव

 ०.७ ०...  *229.
 शो  दाम राव  अफजल प्रकर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  FIT

 करा

 क्या  विदेशी  औषध  निर्माता  कम्पनियों  के  कार्य  को  विनियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन है  ;  और

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बाते  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देव कान्त  और

 कम्पानियों के  विस्तार  का  नियंत्रण  जाता

 (1)  निर्माण  परियोजनाओं  के  अनुमोदन  में  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 (ii)  प्रबंध  औषधियों  की  और  अधिक  संख्याओं  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  निर्माण  ।

 (iii)  आमतौर  पर  विदेशी  फर्मों  को  सुयोग  निर्माण  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  दिये  जातें

 जब  तक  कि  प्रपुंज  औषधियों  के  उत्पादन  की  व्यवस्था  उसके  साथ  न  हो  ।

 (1४)  उन  से  अधिक  मूल  अवस्था  से  प्रपुंज  औषधियों  के  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिये और  अपने

 प्रबंध  औषधि  उत्पादन का
 उचित

 भाग
 असम्बधा

 सूुल्लीकरण  को  उपलब्ध  करना  क्षमता  में  विस्तार

 या  नई  क्रिया के  आरम्भ  करने  के  लिये  शर्तें  के  तौर  पर  कहा  गया  हैं  ।

 (४)  क्षमता में  विस्तार  के  लिये  या  नई  क्रिया  आरम्भ  करने  के  लिये  उचित  निर्यात  बाध्यता

 की  शर्त  लगाई  जाती  है  ।

 (vi)  निर्माण  क्रियाओं  में  विस्तार को  स्वीकृति  के  समय  विदेशी  इक्विटी  की  उत्तरोतर  कटौती
 और  उसके साथ  सा  थ  भारतीय  पूंजी  की  अनुरुप  वृद्धि  की  जाती  है

 ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  और  मिट्टी  के  तेल  की  चोर-बाजारी

 *  230.  श्री  पी०  गंगादेवी

 श्री  ate  ईश्वर  teat  :

 क्यां  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 छः  महीनों  से  सामान्य  रुप  से  देश  भर  में  और  विशेष  रुप
 से  उड़ीसा  में  पेट्रोलियम क्या  गत

 उत्पादों और  मिट्टी  तेल
 की  चोर-बाजारी  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  की  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  दुबारा  कया  कार्यवाही की  गई  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत
 :

 और
 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  प्रेषित  की  जायेगी  ।,

 मेसर  मे  निर्माणाधीन  नई  रेलवे  परियोजनाएं

 *931.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गो डा  रेलਂ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मैसूर  राज्य  में
 विशेषकर

 सूखाग्रस्त  क्षत्रों
 में  कितनी

 नई
 रेलवे  परियोजना  निर्माणाधीन

 ,
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 मदर  राज्य  के  विकास  के  लिये  सरकार  ने  पांचवी  ect  बोला  के  लिए  कितनी  नई
 बजना  ल  क  ए  ा  क  ै

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 ए  मुहम्मद

 शफी  :  इस  समय  मैसूर  राज्य  में  निम्न
 लिखित  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 (1)  हसन-मंगलूर  मीटर  लाइन

 (2)  तोरावित्लू-मुडुकुलापेन्टा  बड़ी  लाइन ;

 (3)  मैसुर  राज्य में  पड़ने  वाला  गुन्तकल्लु-बैंगलूरु  खण्ड  का  मीटर  लाइन  से  बड़ी
 लाइन में  आमान  परिवर्तन |

 पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  तक  अन्तिम  रुप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 गंडक  नदी  पर  पल  का  निर्माण

 232.  श्री  हरि  किशोर  सिह  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गंडक  नदी  पर  चितौनी  घाट  नामक  स्थान  पर  पुल  बनाने
 का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के
 विचाराधीन  है  जैसा  कि  संसद  सदस्यों  और  विधायकों  की  मुजफ्फरपुर  में  हुई  बैठक  में  मांग  की  गई  और

 यदि हां  ,  तो  प्रस्तावित  पुल  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा
 ?

 रल  मंत्री  एल०  एन०  stat

 बगहा-चिताना  क्षेत्र  में  रेल  संचार  सुविधाओं के  पुनः  स्थापन के  लिए  अन्तिम माग  निर्धारण

 (@) ara eofraetty azz और  यातायात  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका है  और  उसकी  रिपोर्ट  अभी  हाल  ही |  में  प्राप्त हुई

 सभी  पहलुओं  से  इस  रिपोर्ट  की  जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  इस  रेल  सम्पर्क  के  सम्बन्ध
 में  जिसमें  गंडक

 पर  पुल का  निर्माण-कार्य  भी  शामिल  कोई  अन्तिम  विनिश्चय  किया  जायेगा ।

 फोन  बांध  परियोजना

 *  233.  श्री  लाल  भाटिया :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बिताने  की  कृपा avo’

 शीत न  बांध  परियोजना  का  कार्य  प्रारंभ  होने  की  संभावना  है

 इस  बांध  पर  कितनी  लागत  आएगी  ;  और

 इस  बांध के  पुरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा

 सिचाई
 और  विदित  मंत्री  के ०  Tao  :  थोन  बांध

 परियोजना
 को

 कार्यान्वयन  के

 लिए  अभी  स्वीकृत  किया  जाना  ।

 1968  के  प्राक्कलनो ंके  आधार  पर  परियोजना की  लागत  92  करोड़  रुपये  ह ै।

 बांध के  में  लगभग  8  वर्ष  लगेंगे  ।

 L.S.S./73
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 इण्डियन  gta  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  को  नये  सिऩ्थेटिक  डग  और  एन्टी बायोटिक्स  एककों  के

 लिए  रुसी  सहायता

 *234.  थी  Bo  लक प्पा

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  में  पन्द्रह  नई  faction  औषधिओं  और  आठ

 लई  एन्टी बायोटिक्स  दवाओं  के  उत्पादन  के  लिये  भारत-रुस  सहयोग  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के

 लिये  12  1973  को  कोई प्रतिनिधि  मंडल  मास्को गया  था  ;  और

 यदि  तो  यात्रा  का  क्या  परिणाम

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रों  देव कान्त  :  और  waste rater
 तथा

 सिऩ्थेटिक  औषधियों के  उत्पादन  के  लिये  रुस  की  सहायता  प्राप्त  करने  की  संभावनाएं  के  लिये

 इंडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स लि  ०  के  अधिकारियों के  एक  दल  न  12  से  लेकर  21  1973

 तक  रुस  का  दौरा  किया  था  क्योंकि  इस  विषय  पर  अभी  विचार-विमर्श हो  रही  इस

 अवस्था  में  ब्यौरे  बताना जन  हित  में  नहीं  होगा ।

 विजय त  उत्पादन  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण  का  राज्यों  दवारा  विरोध

 *235.  |  एम०  एस०  पुरती

 sit  बी  बी०  नायक

 क्या  सिचाई  ओर  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 और क्या  कुछ  राज्यों  में  विद्युत  उत्पादन  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण के
 विरु  शव  हू

 यदि  तो  एस  राज्यों  के  नाम  क्या

 सिचाई
 और  घिव्युंतु  मंत्री  के०  एल०  राव  )  :  और

 )  विद्युत
 के  उत्पादन  और

 विद्युत  क
 अंतर्राज्यीय  ट्रान्सफर

 के  संबंध  में  बढ़ती  हुइ  मांग  को  पूरा  करने
 के  उद्देश्य  से  विद्युत  सप्लाई  उद्योग

 के  पूनगंठनहेतु  निगम  के  दर्जे  का  केन्द्रीय  बिजली
 प्राधिकरण

 गठित  करने  की  जिसको  आवश्यक

 अधिक  प्रदान  किए  जाएंगे  और  विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  राज्य
 बिजली

 बोर्डों  के  प्रयत्नों  को
 बढ़ाते

 के

 उद्देश्य  से  सांविधिक  !
 स्वायत्तशासी

 क्षेत्रीय  बिजली  बोर्डों  के
 गठन

 करने  के  लिये  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैँ  ।

 जबकि  राज्य  बिजली  बोड  पारेषण  और  वितरण  का  कार्य  करने  क्षेत्रीय  बोड़े  विद्युत  fast  के  अंतर्राज्यीय

 पारित  और  समे  कित
 प्रचालन

 का
 कार्यभार  होंगे  ।  इन  सभी  प्रस्तावों

 पर  हाल  ही
 में  हुई  राज्य

 बिजली  बोर्डों  के  अध्यक्षों  को  और  राज्यों  के
 सिंचाई

 और  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में
 विचार

 विमर्श  किया
 गया

 था  ।  कुछ  राज्य
 खासकर  राज्य

 के  अंतत  संसाधनों  से  जल  विद्युत  के  उत्पादन  के

 संबंध  में  प्रस्तावों  पर  और  जांच  करना  चाहते  थे  ।  अभी  आगे  और  विस्तृत  जांच  की  जानी

 इन्टेल  कोच  परिवार  दवारा  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण

 236.  शी  प्रभु दास  पटेल  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 दस  वर्ष  इन्टेल  कोच  फैक्टरी  द्वारा  कुल  कितने  सवारी  डिब्ब ेरेलवे  को  दिये  जायेंगे  ;

 (@)  इस  फैक्टरी  में  कीमत  किस्म  के  सवारी  डिब्बे  बनाये  जा  रहे  और

 रेलवे  की  मांग  को  कहां  तक  पूरा  किया  जा  सकेगा  ?

 1s
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 मंत्रालय  में

 उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  पेराम्बलूर  के  सवारी  डिब्बा कार खा ने

 म  चालू वर्ष
 1973-74

 के
 दौरान

 750  सवारी  डिब्बों  के  बनाये  जाने
 की  आशा है  ।  इसमें  से  6  सवारी

 डिब्बे  जाम्बियन  रेलों  के  लिये  हैँ  ।

 ~ ~~ (3)  बड़ी  लाइन/मोटर  लाइन  के  पारम्परिक
 सवारी  डिब्बा  तथा  बिजली  गाड़ी  स्टाक की  जरूरतों

 को  देखते  हुए  सवारी  डिब्बा  कारखाने  के  लिये  उत्पादन  अनुसूची  तैयार  की  जाती  है  ।

 )  बंगलूर  स्थित  में
 मैसेज  भारत  aa  मुझसे  fo  कोच  डिवीजन )  से  सवारी  डिब्बो ंके  उत्पादन

 को  रि
 मिलाकर

 मास  यास  एण्ड  कम्पनी  सवारी  डिब्बा  कारखाना तथा
 नामित  कारखानों

 द्वारा  नये  सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिये  निर्दिष्ट  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की  आशा  ।

 वातानुकुलित  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  और  वातानुकुलित  डिब्बों  का

 समाप्त  किया  जाना  और  उनको  तीसर  दर्जे  के  डिब्बों में  बदलना

 *237.  श्री  सध  लिमये  कयों  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  वातानुकूलित  राजधानी
 एक्सप्रेस  और

 के  डिब्बों  मैं
 कलित

 Feed  को  बिल्कुल  समाप्त  करने  और  उनको  तीसरे  दर्जे  के  3
 बदलने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  रेलवे  में  इस  भेदभाव  को
 दूर

 न  किय  जाने  क्या  कारण है
 ?

 जी  नहीं ल  मंत्री  एल०  एन०

 एक  वाणिज्यिक  संगठन  के  नाते  रेलों  को  उन  दर्जों
 के

 स्थान  की  करनਂ

 पड़ती  है  जिनके  लिये  कि  मांग  हो  ।

 lnrigation  benefits  to  Madhya  Pradesh  from  Chambal  Project

 *238.  Shri  G.  C.  Dixit:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  has  not  been  able  to  get  adequate  benefit  in  the

 matter  of  irrigation  from  the  Chambal  Project  and  the  pace  of  irrigation  in  the
 State  15

 also  very  slow;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  (a)  The
 Government of  Madhya  Pradesh  have  reported  that,  against  the  designed  potential  of  7  lakh

 acres,  the  maximum  irrigation  done  so  far
 in  Madhya  Pradesh  from  Chambal  Pro-

 ject  is  about  3.19  lakh  acres  a  year.

 (b)  The  slow  pace  of  development  of  irrigation  ‘has  been  attributed  to:

 (i)  Reluctance  of  farmers  to  do  kharif  irrigation

 It  was  contemplated  that  kharif  would  cover  12%  of  the  culturable  command
 area  in  Madhya  Pradesh.  The  actual  kharif  irrigation  has  been n,  however,  very  low.
 With  the

 _attempts  being  made  by  the  State  Government,  rice  cultivation  is
 now stated  to  be  catching  up.

 19



 Written  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)

 ee er  et  me

 (ii)  Reduction  im  carrying  capacity  of  the  right  bank  canal  owing  to  weed

 growth  and  slips  of  overburdens.

 Owing  to  weed  growth  etc  the  capacity  of  the  right  bank  canal  had  gone
 down  to  2780  cusecs.  A  special  Technical  Committee  examined  the  problem  and
 their  recommendations  are  being  implemented.  The  capacity  of  the  canal  has  now
 come  upto  5500  cusecs  against  design  capacity  of  6656  cusecs

 (iii)  Impeded  drainage  and  salinity  in  some  areas

 Some  areas  have  shown  distress  due  to  impeded  drainage  and  overuse  of  water
 and by  the  farmers  Some  projects  for  drainage  have  already  been  implemented

 more  are  under  implementation

 (iv)  Slow  construction  of  field  channels  and  water  courses  and  land  shaping,
 by  farmers.

 Pradesh As  farmers  were  delaying  this  work,  the  Government  of  Madhya
 took  up  in  1968,  the  construction  of  water  courses  and  have  already  covered  1.39
 lakh  hectares.

 (v)  Lack  of  suitable  pre-irrigation  extension/demonstration  programmes  and
 infrastructure  facilities

 The  Chambal  command  has  now  been  included  in  the  Central  sector  area

 development  programme  of  the  Ministry  of  Agriculture  under  which  expenditure
 on  the  construction  of  rural  roads  and  complexes  is  met  by  the  Central  Govern-
 ment.  Schemes  costing  Rs.  144  lakhs  have  been  approved  for  Madhya  Pradesh.

 A  Soil  and  Water  management  pilot  project  has  also  been  taken  up  as  a  Cen-
 tral  sector  project  of  the  Ministry  of  Agriculture  to  carry  out  studies  and  demons-
 trate  on  farmers’  fields  the  efficacy  of  improved  practices.

 ड्रग  काल  क्लाइम्बस  डाऊन  इन  य०  के०  दिलैक  से  समाचार

 239.  शमी  विद्याधर  बाजपेयी :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार
 का  ध्यान

 6  1973  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  लगी  कार्टेल

 जला इन् दस डाउन  इन  य ू०  के  ०  कनफ्रन्टेशन ਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  देश  में  कार्य  कर  रहे  बहु-राष्ट्र  औषध  निर्माता

 एककों  के  विरुद्ध  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देव कान्त  :  जी  art

 क्योंकि
 औषधीय  सम्पाक  औषधि  1970  के  अंतगर्त

 नियंत्रित
 fat  जाते  एसी  कार्यवाही ,  जो  यू०  के  ०

 में  की  गई  है  ;  किये  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  स्थित  रेल  सुरक्षा  दल  के  तमंचा  रियों  की  भ्रष्टाचार  की  कार्यवाहियों  के  बार  में  दिल्ल  रल

 weal  के  स्टेशन  मास्टर  दवारा  प्राप्त  को  गई  शिकायत

 रै
 240.  कुमारी  कमला  कुमारी  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 1973  में  टिफलिस रेलवे  स्टेशन  के  स्टेशन  की  शिकायत  की  पुस्तक  के  माध्यम

 से  कितनी  शिकायतें  मिली

 की  राव जून  और  1973  के  दौरान  दिल्‍ली  रेलवे
 स्टेशन

 के  स्टेशन  मास्टर

 सुरक्षा  दलके  कर्मचारियों  के  भ्रष्टाचार  की  प्रवासियों  बार  में  कितनी  और  किस  प्रकार  की

 शिकायतें  और
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 क्या  उन  शिकायतों  पर  कुछ  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शकी  ।  तेरह  ।

 जून  और  1973
 के

 दौरान
 दिल्‍ली  रेलवे

 स्टेशन  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों
 अन्

 विरुद्ध  पैसा  लेकर  यात्रियों  को  याड  में  खड़ी  12  डाउन  गाड़ी के  डिब्बों  में  सीटों  पर  कब्जा  कल  नि  के  सम्बन्ध

 में  भष्टाचार  की  केवल  एक  शिकायत  दर्ज  की  गयी  थी  ॥

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  विरुद्ध  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  कोई  सबूत  नहीं  मिल  सका  ।  दूसरी 12
 शिकायतों  पर  सम्प्रेषित  विभागीय  अधिकारी  गौर  कर  रहे  हैँ  ।

 Assistance  sought  for  irrigation  schemes  by  M.  P.  during  Fourth  Plan

 2201.  Shri  G.  C_  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 te  state:

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  asked  the  Central  Govern-
 ment  for  a  definite  amount  of  money  for  the  irrigation  schemes  of  the  State  urban
 and  rural  under  the  Fourth  Plan;  and

 (b)  if  so,  the  amount  thereof  and  whether  that  amount  has  been  Sanctioned
 and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Government Verma):  (a)  &  (b)  In  their  draft  proposals  for  the  Fourth  Plan,  the

 crores of  Madhya  Pradesh  had  proposed  an  outlay  of  Rs.  120  for  major  and
 medium  irrigation.  After  taking  into  account  the  resources  and  the  needs  of  other
 sectors,  and  after  discussions  on  the  Plan,  the  Planning  Commission  approved  an

 outlay  of  Rs.  85.81  crores.

 Gang  engaged  in  smuggling  of  coal  between  India,  Pakistan  and  Punjab  and  Bihar

 2202.  Shri  M.  S.  Purty:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Vigilance  Department  of  Eastern  Railway  has  unearthed  a  gang
 of  Indian  smugglers,  which  is  engaged  in  smuggling  of  coal  between  India-Pakistan,
 Bihar-Punjab  and  Jharia;  and

 (b)  if  so,  the  fact  of  the  matter  and  the  action  taken  by  Government  in  this
 regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b)  On  a  surprise  check  conducted  in  April  १73  by  the  Vigilance  Orga-
 nisation  of  the  Eastern  Railway  at  Sone  Nagar  station,  23  wagons  were  found
 having  been  loaded  with  coal  as  ‘smalls’  in  excess  of  the  booked  quantity,  the  ex-

 In  this tent  of  excess  loading  varying  from  0.8  tonne  to  12.7  tonnes  per  wagon.
 case  the  check  also  revealed  that  coal  was  booked  as  ‘smalls’  in  excess  of  the  quota
 permitted  by  the  Railway  Administration.  The  matter  was  referred  to  the.  Patna
 Branch  of  the  Special  Police  Establishment  where  a  case  was  registered  against  two
 Railway  employees  and  two  outsiders.  The  case  is  under  investigation.  The  Railway
 employees  involved  in  this  case  have  been  placed  under  suspension.

 Further,  acting  on  an  information  that  coal  was  being  smuggied  out  of  the
 State  of  Bihar  from  Warisaleganj,  the  Anchal  Adhikari,  Warisaleganj  conducted  a
 raid  at  the  station  on  12.6.73  and  found  that  8  wagons  had  been  made  available  to
 a  person  for  loading  of  coal  and  the  same  were  found  either  fully  or  partly  loaded.
 The  person  to  whom  the  wagons  had  been  made  available  could  not  produce  any
 permit  or  licence  for  coal  business.  He  was  arrested  along  with  four  others  for
 having  contravened  the  provisions  of  Bihar  Control  Order,  1956.  A  case  in  this
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 behalf  was  got  registered  by  ie  50,  Nawadah  with  the  Gaya  G  RP  under  section  7
 of  Essential  Commodities  Act/420/120B  IPC.  The  Station  Master,  Warisaleganj
 has  been  placed  under  suspension.

 In  the  wake  of  detection  of  irregular  loading  of  coal  in  April  १73  at  sone
 Nagar,  a  total  ban  on  acceptance  and  booking  of  coal  either  in  ‘wagon  load’  or  in
 ‘smalls’  had  been  imposed.  As  a  result  of  enquiries  made  by  the  Vigilance  Orga-
 nisation  of  the  Eastern  Railway,  the  following  stations  were  found  to  have  allowed
 booking  of  coal  as  ‘smalls’  in  violation  of  the  restriction  during  the  period  from
 14-4-73  to  12-6-73  as  under

 i

 Wazerganj  29  wagons.

 Tilaiya  24

 Nawadah  23  ज्ज्

 Sheikhpura  27  क

 Coal  was  found  to  have  been  booked  to  destinations  Patiala,  Ludhiana,  Maler-
 kotla,  Karnal,  Panipat,  Hisar,  Sangrur,  Amritsar,  Rohtak,  Norwana  Jn.,  Safidon,
 Rajpura,  Bhatinda,  Kaithal.  As  some  outside  elements  are  suspected  to  be  involved,
 a  report  about  these  cases  of  irregular  booking  of  coal  has  been  sent  to  the  SPE,
 Patna  for  investigation.  The  concerned  Station  Masters  have  been  placed  under
 suspension.

 1973-74  के  दौरान  नई  रेलगाडियों  का  चलाया  जाना

 2203.  श्री  सातंण्ड  सिह  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973-74  के  दौरान  कितनी  नई  रेलगाड़ियां चलाये  जाने  की  और

 ये  रेलगाड़ियां  रेलवे  विशेष  कर  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  किन  मार्गों  पर  चलायी

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  al  और  1973-74  में

 निम्नलिखित  अनुप नगरीय  गाड़ियां  नयी  चलायी  गयी  हैँ  या  उनका  चालन  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है  ——

 बंबई-बोना  रविवार  साप्ताहिक  जनता  एक्सप्रेस  का  क्षेत्र  विस्तार  करके  बीना  और  लखन

 के  बीच  एक  जोड़ी  रविवार  साप्ताहिक  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियां  रेलवे  और  उत्तर

 रेलवे

 दिल्‍ली  बक्सर  एक्सप्रेस  सवारी  गाड़ी  का  चालन  क्षेत्र  बढ़ाकर  पटना  और  बक्सर  के  बीच

 एक  जोड़ी  तेज  सवारी  गाड़ियां  रेलवे  ;

 पूर्णिया  और  दरभंगा  के  रास्ते  कटिहार  और  जयनगर/नि्ली  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  सीमा  रेलवे  और  पूर्वोत्तर  रेलवे

 रंग पाड़ा  नाथ  और  तेजपुर  के  बीच  एक  जोड़ी  शटल  गाड़ियां  सीमा  रेलवे  ।

 इसक  अतिरिक्त  वर्ष  की  शेष  अवधि  में  नीच  लिखी  गाड़ियां  चलायी  जाने  की  संभावना  है

 दिल्‍ली  क्षेत्र  और  समस्तीपुर  के  बीच  एक  जोड़ी  रविवार  साप्ताहिक  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  ु प्वं ्  और  पूर्वोत्तर  ;

 आगरा  छावनी-टुण्डा  खण्ड  और  कानपुर-लखनऊ  खण्ड  में
 से

 प्रत्येक  पर  एक  एक  जोड़ी

 गाड़ियों  के  बदले  आगरा  छावनी  और  लखनऊ  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 रेल्वे  ।
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 निम्न  लिखित  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 (11  factqsl-era Tt-aa gars  वैशाली  एक्सप्रेस  को  बढ़ा  कानपुर  कौर

 कास गंज  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  रेलवे  ’

 (2)  बंबई  वी०  टी०  और  हजरत  निजामुद्दीन  के  बीच  एक  जोड़ी  रविवार  साप्ताहिक  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  और  उत्तर  रेलवे  ;

 (3)  भुसावल  और  हजरत  निजामुदीन  के  बीच  एक  जोड़ी  fears  साप्ताहिक  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 और  उत्तर  रेलवे

 (4)  र्थे  और  कोल्हापुर  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  मध्य  रेलवे  ।

 (5)  लौंडा  और  fara  के  बीच  एक  जोड़ी  पवार  गाड़ियां  हद  चन पानस  ्य  रेलवे  |

 ऊपर  मद  (2)  और  (3)  में  उल्लिखित  जब  कभी  चलेगी  तो  मध्य  प्रदेश  के  क्षेत्रों  की  भी

 भी  सेवा  करेंगी  ।

 सामान्य  वरिष्ठता  सची  में  काय  कर  रहे  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाया  जाना

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  : 2204.  को  अजोत  कुमार  साहा

 क्या  सामान्य  वरिष्ठता  सूची  में  कार्यो
 कर  रहे  कर्मचारी  (at  ०पी०जी०  आई०  और  सी  odo ०

 2)  अभी  पक  अस्थायी  हूँ  थपथपी  उनकी  सेवा  की  अवधि  15  वर्ष  हो  चुकी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (=f  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )
 :  और  कुछ  रली

 विभाग  में  थोड़े  से  ऐसे  कर्मचारी  है  जिन्हें  अदालती  क  कारण  तथा  स्थायी  रिक्तियां  के

 न  होने  आदि  के  कारण  स्थायी  नहीं  जा  सका  जहा  कहीं  औचित्य  अस्थियां  पदों

 स्थायी  पद  में  बदलने  और  इन  पदों  पर  पात्र  कमंचारिरियों  के  पृष् टिक रण  के  लिये  एक  विशेष  अभियानਂ

 चलाया  गया  है  ।

 Steps  taken  to  dispose  of  Pending  Cases  in  the  Supreme  Court

 2205.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and
 Company  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 7285  on  the  17th  April,  1973  regarding  cases  pending  with  the  Supreme  Court  and
 state  the  steps  proposed  to  be  taken  for  speedy  disposal  of  cases  pending  in  the

 Supreme  Court?

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri  H.  R.  Gokhale)  :  The
 file  of  pending  matter  is  always  under  review  of  the  Chief  Justice  of  India.  Special
 Benches  to  hear  Criminal  Appeals  involving  Capital  Sentence  cases,  tax  appeals,
 election  appeals  and  labour  appeals  etc.  are  formed  from  time  to  time  as  and  when
 the  occasion  requires  and  the  arrears  cleared  as  far  as  possible.  Matters  involving
 identical  questions,  or  arising  out  of  the  same  subject  matter,  are  grouped  together
 and  special  efforts  are  made  to  see  that  such  groups  are  disposed  of  early.

 Further,  Supreme  Court  Rules  were  revised  in  the  year  1966;.and  the  job  of
 printing  the  appeal  record,  which  wags  being  done  previously  by  the  High  Courts,
 was  taken  over  by  the  Supreme  Court  with  a  view  to  speedy  disposal  of  cases.

 23



 Written  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)
 वहा  a  ene

 Staff  in  Personnel  Department  of  North  Eastern  Railway

 2206.  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  work-load  of  the  Personnel  Department  of  the  North  Eastern
 Railway  has  increased  after  1956;  and

 (b)  whether  there  is  resentment  among  the  employees  on  account  of  shortage
 of  staff  in  the  Personnel  Department  for  disbursing  pay,  travelling  allowance,  and
 night  allowance  and  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  &  (b)  In  certain  respects  work-load  has  increased  but  in  some  areas  ther  has
 been  reduction  also  due  to  simplification  of  procedures.  The  work-load  is  reviewed
 from  time  to  time  and  additional  staff  provided  where  essential.

 1973-74  के  लिपे  केरल  में  विद्युतीकरण  की  योजनाएं

 2207.  श्री  वयालार  रवि  :  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973-74  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  की  सहायता  सें  केरल  में
 कितना  कार्य  किया

 उक्त  योजनाओं  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  और  इस  संबंध  में  अब  तक  कुल  कितना

 काय  प्रा  हुआ  और

 उक्त  राज्य  की  कितनी  योजनाएं  वित्तीय  स  सहायता  के  लिये  ग्रामीण
 विद्युतीकरण  निगम

 के

 विचाराधीन  है
 ?

 सिचाई  और  विदय त च च ७  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  ने  केरल  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  3  स्कीम  1973-74  के  दौरान  अब  तक  स्वीकृत  की

 हँ  जिनमें  68  गाँवों  के  विद्युतीकरण  और  1762  पम्प टों  के  भजन  के  लिय  115.  24  लाख  रुपए  की  ऋण

 सहायता  परिकल्पित  है  ।  ये
 स्कीमें

 4  साल  की  अवधि  में  पूर्ण  होनी  चरण-बद्ध  हैं  ।

 केरल  राज्य  बिजली  ate  की  कोई  भी  स्कीम  इस  समय  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  में  विचारों

 निलम्बित  नहीं  पड़ी  है  ।

 estate  रेलवे  स्टेशन  पर  उपरी  पुल  का  निर्माण

 2208.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने
 केरल  में  कोडलकवूर  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी  पूल  का  निर्माण  करन  और  स्टेशन

 पर  अन्य  विकास  कार्य  करने  के  बार  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  at,  तो  उसका  संक्षिप्त  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  (  और  कडक्कावूर  रेलवे

 स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  और  अनप  विरासत  सम्बन्धी  निर्माण  काय
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 7  1973  लिखित  उत्तर
 नी

 1)  ऊपरी  प्ले  का  निर्माण

 कडक्काबूर
 र  लव  स्टेशन  पर  अवस्थित

 बेईमान
 समपार  के  ऊपरी  सड़क  पल  के  निर्माण  का

 प्रस्ताव  रेलवे
 के

 1922-73  के  निर्माण
 कार्यक्रम  में

 शामिल है
 |  रेलवे

 के  हिस्से  का  खच  3.85  लाख

 रुपए  है  ।  राज्य
 सरकार  के  प्रारंभ  से

 निर्माण  कायें  की  प्रायोजनाओं कों  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस  निर्माण  ara  से  सम्बन्धित र  लवे  क  हिस्से  की  एक  लाख  रुपए  की  रकम  की  व्यवस्था  1973-74  के

 बजट  में  कर  दी  गयी  है  |  ज्योंही  राज्य  सरकार  पहुंच  मांगों  से  सम्बन्धित  अपने  हिस्से क के  निर्माण  का  काम

 आरंभ  पल  संरचना के  निर्माण  का  काम  भी  आरंभ  कर  दिया  जायेगा  |

 (2)  अन्य  सुधार  सम्बन्धी  निर्माण  ः

 कडक्काबूर  स्टेशन  पर  निम्नलिखित  निर्माण  काय  करने  का  विचार  है

 (1)  लम्बी  गाड़ी  ठहराने  क  लिये  प्लटफामं  का  विस्तार  |

 (2)  एक  नय  द्वीप  प्लेटफार्म  की  व्यवस्था  |

 (3)  मालगोदाम  और  माल  प्लैटफामं  की  व्यवस्था  |

 (4)  प्लेटफार्म
 की  छत  को  बड़े  आमान  की  मानक  ऊंचाई  तक

 उठाना
 |

 जलप्रदाय
 व्यवस्था

 में

 सुधार  से  संबंधित
 निर्माण-किये

 यथासंभव
 शीघ्र

 किये  जायेंगे  और
 दूसर

 निर्माण  कायें

 एर्नाकुलम
 खण्ड  के  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तन  के  दौरान  किये

 जायेंगे  |

 बर कला  राव  स्टेशन  का  fasta

 2209.  थी  व्यालार  रवि  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंग  कि

 क्या केरल  में  बर कला  रैलव  स्टेशन  के  विकास के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  और  इस

 सम्बन्ध  अभी  पूरा  होने  वाला  काय  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या
 है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  ad  हुई  है  और
 वर्ष

 1973-74  की  बाकी

 अवधि  में  कितनी  धनराशि  ad  की  शौर

 काय  को  शीघ्रता से से  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है

 ।

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  (7)  टिकट
 बांटने  तथा  प्रती  क्षालय

 सम्बन्धी  अच्छी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  ने
 क

 लिय  बरकला  स्टेशन की  इमारत  के  sta  में  of
 रवतेंन

 का  काम  नवम्बर  1973
 तक  शूरू  किया  जायेगा  |

 1973-74
 में  30,000  रुपए  की  राशिਂ  खच  होने

 की  सम्भावना है  ।  बरकला  में  पानी  देन  की  व्यवस्था में  सुधार  का  काम  हो  रहा  है  |  अब  TH
 6,783

 रुपए  की  राशि  ad  की  जा  चुकी है  और  आशा  है
 कि

 1973-
 74  में  8,000  रुपए  की  राशि  और  aa

 की  जायगी  ।  इन  कामों  की  यथाशीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  भरसक  प्रयास  किया  जा  रहा  है  |

 डिवीजनल  एकाउंट्स  पश्चिम  अजमल  के  विरुद्ध  शिकायतें

 |
 2210.  थ्री  रण पद  दास  क्या  रल  मंत्री  aw  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या
 सरकार

 को  डिवीजनल  क्लासेस  प्रा  Fa  ब  ७  |
 पक  sod  लाची  ड  ह द  चम  अजमेर  के  विरुद्ध  अनेक

 शिकायतें  प्राप्त  हुई
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 Written  Answers  Augnst  7,  1973.

 क्या  मान्यता  प्राप्त  संघ  ने
 भी

 इस  बारे  में  उक्त  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवा  ग  करने  की  मांग
 की  और

 यदि  तो  शिकायतों  स्वरूप  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  fy  att

 जी  हां  ।

 विभिन्न  शिकायतों  में  निम्न  प्रकार  के  आरोप  लगाये  गये  है  :--

 (1)  निजी  यात्राओं  के  लिये  पासਂ  का  दुरूपयोग

 (11)  टेंडर  मंजूर  करने  में  और  ठेका  देनें  में  कदाचार  |

 (iii)  प्रादेशिक  सेना  के  जवानों  के  लिये  जमा  किये  गये  धन  दुरुपयोग  ।

 (1४)  अजमेर  मंडल  के  कामगारों  के  भुगतान  को  रोकना  |

 (v)  शैक्षिक  वर्ष  के  मध्य  में  लेखा  विभाग  के  यातायात  विभाग  निरीक्षकों  का  स्थानान्तरण  |

 (vi)  1973  में  कतिपय  कर्मचारियों  के  भुगतान
 में  अनियमितताएं  ।

 (vii)  माल  चढ़ाने-उतारने  का  ठेका  देने  में  पक्षपात  |

 अंतिम  दो  आरोपों  की  अभी  जांच  हो  रही  है  ।  उक्त  अधिकारी  के  विरुद्ध  कदाचार  के  अन्य

 आरोपों  की  जांच  की  गयी  और  वे  सिद्ध  नहीं  हो  यद्यपि  कुछ  कार्यविधि  संबंधि  अनियमितता ए  पाई

 गई  ।  जिन  आरोपों  में  सकता  का
 पहलू  निहित  था  उनमें  केन्द्रीय  सकता  आयोग  का  परामशं  भी  लिया

 गया  था

 दूसरा  दर्जा  समाप्त  करने  के  लिये  रल-कर्मचारियों  का  अभ्यावेदन

 2211.  श्री  अजोत  कुमार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दूसरा  दर्जा  समाप्त  करने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  और

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  मांगें  क्या  हूँ  और  सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया है  ?

 रल  मंत्रालय
 में

 ya-Wat  मुहम्मद
 काफी

 ः  जी  हां  ।

 मांग  यह  है
 कि  जो  रेल

 कर्मचारी  दूसर
 दर्जें

 के  पास  के  हकदार  फिक ण्छु  पहले  दरें
 में

 यात्रा  करने

 रेल  गाड़ियों  के  विभिन्न  ऐं  करने  की  पालता  के  लिये  वेतन  सीमाओं  के की  अनुमति  दी  जाए  |

 संशोधन  के  प्रश्न  १र  तभी  विचार  किया  जायेगा  जब  पहले  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  अनुशासित  व तनमानों

 के  संबंध  में  निर्णय  ले  लिया  जाये  |

 राव  में  सफाई  कर्मचारियों  को  सर्दियों  की  वर्दी  की  सप्लाई

 2212.  श्री  अजोत  कुमार  साहा  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्दी  संबंधी  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  और

 तो  रेलवे  के  सफाई  कर्मचारियों  को  जाड़ों  की  वर्दी  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या

 निर्णय  लिया  गया  है
 ?
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 16  1895  लिखित  उत्तर
 हा

 रेल्वे  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (a0  मुहम्मद  शफी  जी  हों  ।

 जो  क्षेत्र  और  हल्की  सर्दी  an  गर्मी  और  सर्दी वाले  क्षेत्रों  के  रुप  में  वर्गीकृत  हैं  उनमें

 सफाई  वाले  सूती  कमीज  और  निक्र/पाजामों  के  हकदार  होते  हैं  ।  जो  क्षेत्र  केवल
 सर्दी

 वाल
 वर्ग

 में  है

 गर्मी  '  वाले  क्षत्नोंसे  भिन्न  वर्ग  वाले वहां  सूती  पाजामों  के  स्थान  पर  ऊनो  पाजामे  fet  जाते  हैं  ।

 क्षेत्रों  में  ऊनी  जर्सी  भी  दी  जाती है  ।  इसके  ठंडेਂ  और  वाले  वीं  के  क्षेत्रों

 में  काम  कर  रहे  ane  वालों  को  ओवरकोट  दिये  जाते  हैं  ।

 विदेश  यातायात  लेखा  कार्यालय  ट्रफिक  एकाऊद्न्स  (afraa  के

 कर्मचारियों  की  मांग

 2213.  श्री  रण पद  दास  +  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदेश  यातायात  लेखा  पश्चिम  दिल्‍ली  में  काय॑  करने

 वाले  कर्मचारियों  से  मांगों  की  कोई  सूची  प्राप्त  हुई  है  ;  और

 यदि  at,  तो  प्रत्येक  मांग  के  बारे  में  क्या
 निर्णय

 किया  गया
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  जी

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  मांगों  और  उन  की  गयी  कार्रवाई  का  उल्लेख  किया

 गया  है  ।  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०

 gto
 5338/73]

 जलवे  में  रेलवे  esa  के  बिना  बारी  के  आवेदन  के  लिय  पंजी कृत  किये  गये  कर्मचारी

 2214.  डा०  सर दीदा  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  उत्तर

 रेलवे  में  कितने  कर्मचारियों  ने  बिनापारी  के  आधार  पर  रेलवे  क्वार्टरों  के  आबंटन  के  लिये

 शर्म
 कराया  है  और  उन्होंने  इस  आधार  पर  क्वार्टरों  की  मांग  करने  के  क्या  क्या  कारण  बताये

 रल  मंत्रालय  म  उप-नेत्रो  महम <9 a=  TH  कुरेशी )  जिन  कर्मचारियों  ने  पारीਂ  के

 आधार  पर  रेलवे  क्वार्टरो ंके  आबंटन  के  लिए  अपना  पंजीकरण  करवाया  उनकी  संख्या  99

 क्वार्टरों  का  इस  प्रकार  आबंटन  करने  की  मांग  करने  के  निम्नलिखित  कारण

 (1)  स्वयं  उसकी  पत्नी  अथवा  उसके  आश्रित  बच्चों  की  गम्भीर  बीमारी  ;

 (ii)  जिन  कर्मचारियों  मृत्यु  उनके  सेवाकाल  में  हो  जाती  उनकी  विधवाएं

 और  आश्चर्य  जिन्हें  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्त  किया  गया

 (iii)  अशक्त  जो  सेवावधि  में  दुर्घटना  आदि  के  फलस्वरूप .  अशक्त  हो  जाते है
 अथवा  जिन्हें  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्त  किया  गया

 औषध  1970  के  पेरा  14  के  लिए  विकल्प  देन  वाली  25  प्रतिशत  के  अधिक

 विदेशी  पूंजीवादी  फर्मे

 2215.  श्री  Fo  एस०  चावड़ा  क्या  पेट्रोलियम  और  waved  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 25  प्रतिशत  के  अधिक  विदेशी  इक्विटी  पूंजी  वाली  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने
 द  ल औषध

 !  1970  के  रि क्य  कलन  दिया हैं
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 क्या  सरकार को  इन  फर्मों  से  नवीनतम  वार्षिक  लेखे  तथा  तुलना  पत्न  प्राप्त  हो  गये

 हैं  यदि  तो  प्रत्येक  फर्म  की  लाभ  संबंधी  स्थिति  कया  है  क्या  वे  परा  14  में

 सीमाओं  के  अन्तर्गत  है  अथवा  उनसे  अधिक ;

 कया  सरकार  इस  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  कम  लाभ  दिखाने  के  लिए  लेखों  में  हेरफेर

 नहीं  किया  गया  है  ;  और

 सरकार  का  विचार  उन  मामलों  में  कांयं वाही  करने  का  है  जिनमें  लाभ  निर्धारित  सीमा

 से  अधिक  है  ।

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  25  प्रतिशत  से  अधिक

 1970  की विदेशी  इक्विटी  51  फर्मों  जिन्होंने  औषधि

 धारा  14  के  अधीन  काय  करने  का  चयन  किया  की  एक  सूची  संलग्न  है
 ।

 कुछ  फर्मों  से  अंतिम  लेखीय  वर्ष  के  लिये  छप  हुए  लेखा  प्राप्त  हुए
 औषधि

 कार्य  में  की  स्थिति  दिखाने  के  लिये  औषधि  1970  के  अधीन

 निर्धारित  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 औषधि
 कार्य  के  संबंध

 में
 लाभदायक ता

 की
 स्थिति  दिखाने  वाली  आवश्यक  तालिकाएं

 की  चार  अकाऊन्टन्ट  द्वारा  प्रमाणित  किये  जाने  की  आवश्यकता

 (7)  औषधि  )  1970  की  धारा  14(1)  (4)  के  अधीन  ऐसे

 अधिक  लाभ  अलग  से  फंड  में  रखे  जाते  और  केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्वानुमोदन  के  साथ  ही

 प्रयोग  किया  जा  सकता

 विवरण

 भेषज-हम  के  नाम  जिसमें  विदेशी  साम्य  पूंजी  25  प्रतिशत

 एवोट  लेबरोटरीज  लि०

 एल्क ली  एण्ड  कैमीकल  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 एग्रो  फ्रेंच  औषधि  कम्पनी

 A  बायर  इण्डिया  लि०

 वोहिश्गिम  रोल  लि०

 बूट्स  कम्पनी  लि०

 ara  वेलकम  लि०

 सीबा  आफ  इण्डिया  लि०

 सा इना मिड  लि०

 10.  डे०  मक  लि०

 11.  जमन  रिलीज

 12.  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  लि०

 13.  जानसन  खण्ड  जानसन  लि०

 14.  में  एण्ड  बेकर  लि०
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 15.  कमी  ad  एण्ड  डोहम  लि०

 16.  qr  डेविस  लि०

 17.  फाइनल  लि०

 18.  रिचडंसन  हिन्दुस्तान  लि०

 19.  रोचे  प्रोडक्ट्स  लि०

 20.  सन् डोज  इण्डिया  लि०

 21.  सलें  इण्डिया  लि०

 22.  स्मिथ  एण्ड  लि०

 23.  ay  लेबोरेटरीज

 24.  सी ०  qto  कार्नेजी  कम्पनी
 )

 25.  कूपर  लैबोरेटरीज

 26.  इग्नोर  लि०

 27.  सी ०  एफ०  फलों  लि०

 28.  रसेल  फा्मस्यूटिकलस  लि०

 29.  इण्डियन  स्कोरिंग  लि०

 30.  जान  aq

 31.  लेबोरेटरीज  saree  लि०

 32.  निकोलस  आफ  इण्डिया  लि०

 33.  स्मिथ  क्लार्क  एण्ड  फ्रेन्च

 34.  SHC  इन्टर फ्राम  लि०

 35  जाओगे  wad  एण्ड  कम्पनी

 36  glaze  फार्मास्यूटिकल

 37  मार्टिन  एण्ड  हैरिस  लि०

 38  आवेदन  लि०

 39  सुहेल  oN TTY  लि०

 40  टाटा  faa  लि०

 41  चीनी  सनक्यों थ  लि०

 42  वार्ड  fo

 43.  वासट  हिन्दुस्तान  लि०

 44,  कारगर  एण्ड  गोआ

 45.  य० ८  एस०  विटामिन्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स

 46.  वार्ड  ब्लेकिनिसोप  एण्ड  कम्पनी

 47.  बाइलोजीकल  saa  लि०

 48.  मास  इन्डस्ट्रीज  एण्ड  टेस्टिंग  लेबोरेटरीज

 कैलिस  इण्डिया  लि०

 50.  सुनो  एण्ड  यू ०  ली०  वी०  लि०

 51.  यूकोप्लाहट  एण्ड  कम्पनी
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 a
 मेस  फाई ज़र  |  |  लाग | ह: ल coe  सच ड

 दवारा  1971-72  के  लिए  व नी  i  Wwe  ल दह  नइ र  नद  खों  तथा  तुलना  पत्र  में  दिखाया  गया

 लाभ

 2216.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  30  1972  को  समाप्त  होने  वाले  ag  के  लिए  qa

 र  लिमिटेड  से  वार्षिक  लेखे  तथा  तुलन  पत्न  प्राप्त  हो  गए  हैं  ;

 यदि  तो  कम्पनी  को  कितना  लाभ  हुआ  है  और  क्या  यह  औषध

 1970  के  अंतगर्त  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर  है  ;  और

 इसमें  कुल  कितनी  पणजी  लगी  हुई  है  और  1971-72  के  लेखा  वर्ष  के  दौरान कम्पनी

 ने  कितनी  पूंजी  लगाई  है
 ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  जी  ai

 वर्ष  के  लिए  लाभ  एवं  हानि  खाते  लेखे  के  अनुसार  समस्त  शुद्ध  लाभ  200.09  लाख

 रुपया  था  ।  इस  कम्पनी  के  कार्यकलापों  में  औषध  एवं  भेषज  पोषक  तत्व  तथा  स्वास्थ्य  रक्षक

 कृषि  तथा  पशु  स्वास्थ्य  उत्पादन  आदि  सम्मिलित  लाभ  के  आंकड़ों  में  उनके  समस्त

 कार्यक्रम  सम्मिलित  है  ।  केवल  औषधि  कार्यकलापों  पर  लाभप्रदत्ता  से  संबंधित  तालिका  को  अभी

 प्राप्त
 किया  जाना

 30-11-1972  विनियोजित
 चुक्ता  पूंजी

 558.28  लाख  रुपया  कारत  पूंजी

 1212.45  लाख  रुपये  है  जो  उनकी  समस्त  कार्यक्रम  के  लिए  शुद्ध  नियत  सम्पत्ति  तथा  कार्यरत

 पूंजी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  की  गई

 राष्ट्रीय  जल  fas  योजना  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करना

 2217.  श्री  aides  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  योजना  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  का  प्रस्ताव  है  ;

 a)  इस  कार्य  के  लिये  कितना  धन  आबंटित  किया  जायगा  ;  और

 इस  योजना  में  देश  की  मुख्य  किन  परियोजनाओं  को  शामिल  किया  जायेंगी
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बाल  बाल  गोविन्द  :  राष्ट्रीय  जल

 ग्रिड  के  संघटकों  में  से  कुछ  का  अन्वेषण  शुरु  करने  का  प्रस्ताव

 और  पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  टिया  गया  है  ।

 भारतीय  खाद्य  WHoToMoeosMtolPorForto  और  मद्रास  re  लिमिटेड  दवारा

 उत्पादित  उर्वरकों  का  गर सरकारी  व्यापारियों  द्वारा  वितरण

 2218.  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  क्या  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 भा  रतीय  खाद्य  who  to  ato  eto  जी०  एस०  एफ०  सी
 ०  दवारा  उत्पादित  कल

 उं रक  में  से  कित  नी  प्रतिशत  मात्रा  गत  तीन  वर्षों  में  ह  र-सरकारी  व्यापारियों  द्वारा  बेची  गई  ;

 और
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 इसके  वितरण  के  fare  कुल  कितने  गेर-सरकारें  व्यापारी  नियुक्त  किए  गए  हैं  तथा
 उपरोक्त  निर्माताओं  द्वारा  ag  1972-73  में  शिक्षित  बेरोजगारी  में  कितने  नए  व्यापारी

 नियुक्त  किए  गए  ह ँ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  सूचना

 एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख
 दी  जायगी

 तेल  वाले  क्षेत्रों  मे  गहरा  खुदाई  करके  तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  अपेक्षित  विशेषज्ञता

 2219.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  देश  में  तेल  वाल  क्षेत्र  प्रचुर  मात्रा  में  नहीं  है  ;

 क्या  रुस  और  रूमानिया के  विशेषज्ञो ंने  स्वीकार  किया  है  कि  उनके  पास  तेल  वाले

 क्षतों  में  गहरी  खुदाई  करके  तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  आवश्यक  विशेषज्ञता  नहीं  है  ;  और

 क्या  सरकार  विशेषज्ञता  संबंधी  ऐसी  सहायता  प्राप्त  करन ेके  लिए  अन्य  देशों  के  साथ

 बातचीत  कर  रही  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 जी  यद्यपि  sto  एन०  जी०  सी०  द्वारा  कुछ  अन्य  देशों  की  व्यधन  कम्पनियो ं/
 सलाहकारों  से  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  व्यसन  कार्यों के  कुछ  विशेष  पहलुओं  पर  परामर्श  सेवाओं

 के  लिये  कुछकुछ  ताछ  की  गई

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  उत्पादित  उर्वरकों  का  विवरण

 कि :

 2220.  शी  सतपाल  कपूर  :  क्या  पेट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंग

 क्या  एफ०  ए०सी०  हिन्दुस्तान  हिन्दुस्तान  नवेली  लिगनाइट

 गुजरात  फर्टिलाइजर  जैसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा

 fea  उकेरा  में  से  कितना  प्रतिशत  बैलेन्स  न  argo  डी०  रलेजारडाइन्स  आदि  जेसे

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  व्यापार  गृहों  दुबारा  वर्ष  1972-73  के  उत्तरार्ध  में  बेचा  गया  और

 उर्वरक  का  वितरण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की

 एजेन्सियों  और  छोटे  वितरकों  को  वरीयता  देने  की  बजाय  गैर-सरकारी  क्षेत्र की  बड़ी  फर्मों  और

 स्टाफिंग  कम्पनियों  को  काम  सौपने  के  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  सूचना
 । एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जा

 भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी  तेल  कम्पनियों  का  पूर्ण  पुनर्गठन  करने  की  योजना

 2221.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या
 पेट्रोलियम

 और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  t

 क्या  भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी  तल  कम्पनियों  का  पुनर्गठन  करन  और

 उन्हें  नया  रूप  देने  के  बारे  में  सरकार  ने  व्यापक  योजना  बना  ली  at

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या
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 पेटोलिपस  और  रसायन  मंत्रालय  उपमंत्री  दलबीर  अभी  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Difference  between  the  recommendation  made  on  legal  aid  to  the  poor  by
 Law ommission  and  Committee  on  legal  aid  to  the  poor

 2222.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Law  Commission  had  earlier  recommended  free  legal  assistance
 to  the  poor;  and

 (b)  if  so,  the  difference  between  the  recommendations  made  by  the  Committee
 on  free  legal  aid  to  the  poor  and  those  made  by  the  Law  Commission?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs
 (Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary)  (a)  Yes,  Sir.  The  Law  Commission  in  its  54th  Re-

 port  on  the  Code  of  Civil  Procedure,  1908  had  recommended  for  legal  assistance  to
 the  poor

 (b)  The  Law  Commission  in  its  report  in  addition  to  the  existing  provisions
 under  Or.  XXXIII,  C.P.C.,  has  recommended  for  (i)  a  provision  for  assignment  of
 Counsel  at  the  expenses  of  the  State,  (ii)  for  exemption  from  process  fee  etc  and.

 (iti)  for  raising  the  limit  provided  under  Or.  XXXIII,  Rule  I,  C.P.C.  The  expert
 committee,  in  addition  to  the  recommendations  already  made  by  the  Commission,
 has  recommended  for  the  following

 (i)  Making  provision  for  a  comprehensive  legislative  scheme  of  legal  aid

 (ii)  Formation  of  a  Statutory  Corporation  to  stimulate,  guide  and  perpetuate
 organised  free  legal  services  which  is  insulated  from  _  official  or  party
 pressure

 (ii)  Organisation  of  a  network  of  legal  aid  groups  of  bar  associations,  law
 schools,  community  organisations,  a  variety  of  rural,  private  and  public
 agencies,  organs  of  local  Governments  and  adhoc  panels  of  private
 lawyers

 (iv)  Amendment  of  the  Code  of  Civil  Procedure  to  provide  for  concilliation
 procedures  and  other  provisions

 (v)  Simplification  of  the  Criminal  Procedure  and  liberlising  bail  provisions

 (vi)  Constitution  of  a  ‘Litigation  Fund’  for  workers  in  industries.

 (vii)  Creation  of  special  advisory  committee  for  legal  aid  to  Scheduled  Castes
 an  heduled  Tribes  and  appointment  of  welfare  officers  for  tribal  areas
 and  harijan  habitation.

 (viii)  Enlarging  the  jurisdiction  of  Nyaya  Panchayats

 (ix)  Providing  public  defence  counsels  in  children  courts

 (x)  Making  statutory  provisions  for  all  lawyers  to  do  a  specified  minimum  of
 legal  aid  work

 (xi)  Other  allied  matters.

 डाल खोला  में  तापीय  बिजली  घर

 2223.  श्री  समर  गुह  :  सिचाई  और
 faa

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 बंगाल  में  डालखोला  में  fafra  किए  जाने  वाले  तापीय  बिजली  घर  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या
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 ac  नयन

 सिचाई  और
 विद्या  मंत्रालय  में

 उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  डल खोला  ताप  विद्या
 परियोजना  में  अपने  ही  देश  से  प्राप्त  किए  जाने  वाले  दो  उत्पादन  यूनिटों के  प्रतिष्ठापन  की
 कल्पना  की  गई  है  जिसमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  110/  120  मैगावाट  होगी  ।  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  लगभग  47  करोड़  रुपये  से  प्रप्त  बिजली  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के
 ग्रिडों  को  उनकी  मांगों  के  अनुसार  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  में  महाप्रबंधकों  के  रिक्त  पड़े  पद

 2224.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 win  कि

 क्या  भारतीय  उकेरा  निगम  में  महाप्रबंधकों  के  कुछ
 पद  निगम  द्वारा  इस  संबंध

 में  किए  जाने  के  बाद  भी  रिक्त  पड़  और

 ह
 यदि

 तो  ऐसे  पदों  की  संख्या  कितनी  है  और  प्रत्येक  पद  कब  से  रिक्त  पड़ा

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 दलबीर

 हां  ।

 ह ं्

 ह

 ब्यौरे  इस
 प्रकार

 शल्‍ए। ब, थ a  ee

 क्रम  स०  उस  यूनिट  प्रभाग  का  नाम  तारीख  जब  से  पद  रिक्त

 पड़ा है

 पी  एण्ड  डी  प्रभाग  28-6-1969

 नामरूप  19-10-1970

 रामगुडम  6-4-1971

 ताल चर  6-4-1971

 समुद्री  22~6-1971

 area  विस्तार  20-7-1971

 गोरखपुर  4-8-1971

 8  बॉम्बे  31-5-1972

 9  हल्दिया  22-7-1972

 10  तट गा पिर
 aS  10-2-1973

 11  कोरवा  2-5-1973

 SE  i  oa  wo  se

 Arrangements  for  refining  of  ,Crude  है । ||  imported  from  Saudi  Arabia

 2225.  Shri  Shiy  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  293  of  the  24th
 July,  1973  regarding  Agreement  with  Iraq  ‘and  Saudi  Arabia  for  import  of  crude
 oil  and  state:

 (a)  whether  the  crude  oil  to  be  purchased  from  Saudi  Arabia  will  be  got  refined
 by  the  Burmah  Shell,  Caltex  and  Esso’  foreign  Oil  Companies  in  India  ;
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 {b)  whether  these  Companies  do  not  have  the  capacity  to  refine  such  a  large
 quantity  of  crude  oil;

 (c)  whether  Government  will  make  all  facilities  available  to
 refining  work;  and  them

 for  the

 (d)  if  so,  the  expenditure  involved  therein?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh):  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  The  quantity  of  3.3  million  tonnes  of  crude  oil  being
 imported  from  Saudi  Arabia  is  over  the  period  June,  1973-December,  1975.
 Arrangements  have  been  made  with  the  private  oil  companies  who  have  the  neces-
 sary  refining  capacity,  for  processing  this  crude  oil.

 (c)  &  (d)  As  these  companies  already  have  the  required  inbuilt
 capacity,

 no
 additional  facilities,  are  required  to  be  made  available  and  therefore  no  expenditure
 1s

 envisaged
 on  this  account.

 पश्चिम  tad  में  बम्बई  से  रतलाम  तक  बड़े  बड़े  नगरों  में  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली

 2226.  श्री  प्रभुदयाल  पटेल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  :

 (a)  क्या  बेहतर  संचार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  हेतु  पश्चिम  रेलवे  में  बम्बई  से  रतलाम

 तंक  बड़े-बड़े  नगरों  में  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली  लागू  की  और

 यदि  तो  ag  कायें  कब  आरम्भ  किया  जायेगा ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  डफी  :  जी  af  रेल
 परिचालन

 के  सभीं

 महत्वपूर्ण  केन्द्रों  को  संबद्ध  किया  जा  रहा

 बड़ौदा  और  रतलाम  के  बीच  सूक्ष्म  तरंग  सम्यक  30-10-1972  को  चालू  किया

 गया  आशा  है  कि  बम्बई-बड़ौदा  खण्ड  पर  यह  सम्पकं  1974  चालू  हो  जायेगा

 उड़ीसा  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन

 2227.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  चाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  आगामी  निर्वाचनों  के  लिये  वहां  निर्वाचन  क्षेत्रों  क  परिसीमन  काय

 और आरम्भ  हो  गया  है  ;

 यदि  तो
 यह

 कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  :

 उड़ीसा  राज्य  में  संसदीय  और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों
 के  परिसीमन  के  लिए  परिसीमन  आयोग  के

 प्रारूप-प्रस्ताव  तैयार  किए  जा  रहे  परिसीमन  आयोग  को  आशा  है  कि  वह  1973  की

 समाप्ति  से  पूर्व  ही  राज्य  के  संयुक्त  सदस्यों  के  साथ  प्रारूप-प्रस्तावों  पर  विचार  विमर्श  कर  सकेगा  |  संसद

 के  दोनों  सदनों  दुबारा  पारित  संविधान  1973  के  अधीन  उसके  राज्य

 विधान  मंडलों  की  अपेक्षित  संख्या  gare  अनुसमर्थन  के  पश्चात्‌  विधि  हो  जाने  पर  यह  आशा  की  जाती

 है  कि  परिसीमन  काय  1973  के  अन्त  तक
 पूरा  कर

 दिया  जाएगा  |

 रेलवे  सुरक्षा दल  की  संख्या  और  केरल से  भर्ती  किय  गये  कोंचा  रियों  का  उनसे  अनुपात

 2228  श्री  Yo  के०  गोपालन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 tart  सुरक्षा  दल  की  वर्तमान  संख्या  कया  और

 केरल  से  भर्ती  किये  गय  कर्मचारियों  और  दल  की  फुल  संख्या
 का

 अनुपात  क्या  है  ?
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 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और  1-7-1973  को  रेलवे

 सुरक्षा  दल  के  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  रेलवे  सुरक्षा  विशेष  दल  के  कर्मचारियों  को  मिलाकर  60,385

 जिनमें  से  1,329  कर्मचारी  केरल  के  हैं  जो  कुल  संख्या  का  2.  2  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 कास्टिक  सोडे  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 2229.  शो  आर०  ची०  स्वामीनाथन  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कुछो

 करेंगे  कि :

 (4)  क्या  कास्टिक  सोडे  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  सरकार  की  प्रबल  इच्छा  का  लाभ  उठाने  के

 उद्देश्य  से  अनेक  मेर-सरकारी  फर्मों  और  व्यक्तियों  ने  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  आवेदन  दिए

 यदि  तो  उन्हें  कितने  लाइसेंस  और  आशय-पत्र  जारी  किए  गए  और

 परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  वे  कहां  कहां  स्थापित  की  जायेंगी  और  उनकी  उत्पादन

 क्षमता  कितनी  होगी  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  जी  हां  ।

 और  कास्टिक  सोडा  के  विनिर्माण  के  लिए  नये  उपक्रमों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में

 1973  में  9  पार्टियों  को  आशय  पत्न  जारी  किये  गये  थे  पार्टियों  के  उत्पादन  क्षमता  एवं  जिन  राज्यों

 में  यूनिटों  की  की  जानी  के  नाम  नीचे  दिये  गय  हैं  ——

 मीटरी  टन

 (1)  आर०  Ho  मद्रास  क  थक  33,000  प्रतिवर्ष  मद्रास

 (2)  फर्क
 कल

 मिल

 इजसे  एण्ड
 हि

 कल

 ट्रावनकोर e  e  33,000  tr  केरल

 (3)  वी०  के ०  कलकत्ता  .  33,000  बै  मसूर

 (4)  बड़ोदिया  कलकत्ता  .  33,000  पी  राजस्थान

 के०  के०  कलकत्ता  e  33,000  पी  To  बगाल (5)

 6)  बड़ौदा  रसायन  कारपोरेशन  feo,  बम्बई  e  e  33,000  बपी  गुजरात

 सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  केमिकल  इंडस्ट्रीज

 @  e  ह  33,000  ” गुजरात  गुस्सा

 (8)  उ०  To  राज्य  औद्योगिक  विकास  कानपुर

 (so  5)  e  क  e  33,000  ”  उ०  रु

 (9)  डेक्कन  सेल्स  बम्बई  चो  33,000  मी  ह

 सूडान
 के  लिए  भारतीय  क  विशेषज्ञ

 2230,
 हक

 :
 क्या पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह

 ने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय
 संगठन  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  सुडान

 के  लिए  एक  भारतीय  उवंरक  विशेषज्ञ  भजा
 और
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 क्या  सरकार  ने  विशेषज्ञ  का
 चयन

 कर  लिया  है  और  उसे  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास

 के  संगठन  में  नियुक्ति  के  लिए  सुडान  भेज  दिया
 है

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  सुडान में
 एक  पद  )  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 संगठन  ने  सरकार  को  उर्वरक  क्षत्र  में  एक

 विशेष  भरतीय  विशेषज्ञ के  नाम  संकेत  दिये  थे  ।  तथापि  वह  अधिकारी  इस  कार्य  के  लिए  इस

 समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विस्थापित  और  स्थानीय  आ  दीवारो  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  डम्बोरू  पन  बिजली  घर  योजनाएं

 2231.  को  ata  दत्त  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  त्रिपुरा  में  डम्बोरू  पन-बिजली  परियोजना  के  अधिकारियों  ने  विस्थापित  और  स्थानीय

 आदिवासी  लोगों  के  कल्याण  संबंधी  योजनाएं  पुरी  कर  ली  शौर

 तो  वे  इन
 योजनाओं

 को  कब  आरंभ  करेंग  ?
 )  यदि  नहीं

 सिचाई
 १ई  ओर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  त्रिपुरा

 में  दबोचो  जल  विद्युत  परियोजना  द्वारा  प्रभावित  स्थानीय  जनजाति  लोगों  तथा  विस्थापित  लोगों  के

 कल्याण  के  लिए  एक  स्कीम  विभिन्न  चरणों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 सिटी  औषधि  कार खान

 2232.  श्री  पाण  ए०  स्वामीनाथन नि  क्या  पेट्रोलियम  झर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  जो  भारत  सरकार  का  उपक्रम  आगामी

 पांच  वर्षों में  ay  और  सिंथेटिक  डग  प्रत्यक्ष  स्थापित  कर  रहा  है  ;

 यदि  हां  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 ये  संयंत्र  कहां  स्थापित  किए  जाएंगे
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बलबीर  :  )
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि ०  दवारा  निर्माण  किये  जाने  वाली  नई  संश्लिष्ट  औषधियों

 तथा  इनके  निर्माण  के  लिए  नए  एककों  की  स्थापना  कीं  जानी  चाहिए  अथवा  इस  पर  सरकार  ने

 अभी  निर्णय  लेना

 ह

 ।

 )  और (
 प्रश्न  नहीं  उठता  न

 ata  स्टिल  का मत्त  इन  गुजरातਂ  ade  के  अन्तगंत  समाचार

 2233.  को  Wiko  एन०  बमन
 :

 क्या
 न्याय

 और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  3  1973  के  इण्डियन  में
 चाइल्ड

 मरज  स्टील  कामन

 दन  गुजरातਂ  के  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया है

 यदि  तो  बाल  विवाह रोक  के  बारे  में  बहुत  समय  पहले  कानून  पास  HT
 के  उपरान्त भी

 इस  सामाजिक  बुराई  को  समाप्त  न  करने  के  क्या  कारण हैं  ;  और
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 लिखित  उत्तर 7  1973

 क्या  पश्चिम
 बंगाल

 के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जहां  बाल  विवाह  का  प्रचलन  बढ़  रहा  सरकार  का

 विचार  इस  संबंध  में  सर्वेक्षण  करने  का  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नोतिरान  fag  चौधरी
 )

 जहां  ।

 इस  विषय  में  गज  रात  राज्य  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  किया  गया  है  और  उससे  जानकारी  प्राप्त

 होते  ही  सदन  के  yea  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  सामाजिक  बुराई  को  रोकने  के  बालक  विवाह  4a-

 रोध  1929  गुजरात  राज्य  विधान  मण्डल  दवारा  गुजरात  राज्य  को  इसके  लागू  होने

 1964  के  गुजरात  अधिनियम  सं०  11  संशोधित  कर  दिया  गया  है  ।
 संशोधन

 अधिनियम  उप

 बन्ध  करता है
 है  कि  बालक  विवाह  अवरोध  1929  के  अधीन  अपराध  ata  समझे  जाएंगे

 अन्य  बातों  =  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  में  किए  जाने  वाले  विवाहों  को  रोकने  के

 इसमें  बालक  विवाह  अवरोध  अधिकारियों  की  नियुक्ति  का  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  |

 पश्चिम  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बाल-विवाहों  में  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार  के
 पास  कोई

 ठीक  जानकारी नहीं  है  ।  अतः  सर्वेक्षण  कराने  का  कोई  प्रश्न हो  नहीं  उठता

 नय  उर्वरक  कार खान  चाल  करना

 2234.  श्री  Gao  पी०  मटटाचाय

 डा०  हरि  प्रसाद  फार्मा

 क्या  पं टोली  और  रसायन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार ने  12  नये  उवेरक  कारखाने  चाल  करने  का  frog किया  है  ;  और

 यदि  तो  ये  कारखाने  कहां  कहां  लगाये  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  रसायन  मंत्रालय  उपमंत्री  दलबीर  और  सरकार ने
 पाँचवीं  योजना  के  दौरान

 सरकारी
 क्षेत्र  में  5  नय  उर्वरक  संयंत्रों  को  स्थापित  किय  जाने  का  सिद्धांत  रूप

 में  अनुमोदन  कर  दिया  य  संयंत्र  मथुरा  प्रदेश  भटिंडा
 पानीपत

 पारादीप  तथा  ट्राम्बे  में
 स्थापित

 किये  जायेंगे  ।  इस  के  अतिरिकत  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  कुछ  जिन  के  लिये  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गये  के  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  हैਂ  ।

 उत्तरी  भारत  एक  उर्वरक  कार खान  का  बन्द  होना

 2235.  श्री  उमराव  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्यां»  बिजली  की  कमी  के  कारण  उत्तरी  भारत  में  कोई  उर्वरक  कारखाना  बन्द  Hr  दिया

 यदि  तो  सरकार  का  इसे  फिर  से  कब  खोलने  का  विचार है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  और  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  विद्युत  ats  के

 इंजीनियरों  दुबारा  हड़ताल  किय
 जाने  के  कारण  जनवरी  1973  में  कुछ  दिनों  के

 लिए  कानपूर  ua  गोरखपुर  उकेरा  संयंत्र  बन्द  किये  गये  ।  किन्तु  हड़ताल  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  इन

 संयंत्रों को  प्रारम्भ  किया  गया
 ।  विद्युत कमी  के  कारण

 1973
 में  गोरखपुर  संयंत्र  को  पुनः

 बन्द  करना  पड़ा  किन्तु  विद्युत  सप्लाई  के  प्रारम्भ  होने  के  साथ  संयंत्र को  प्रारम्भ  किया  गया  ।
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 Written  Answers  August  7,  1973

 Delhi  to  Face  Power  Crisis

 2236.  Shri  Shrikrishan  Agrawal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state

 :

 (a)  whether  Delhi  is  likely  to  be  faced  with  a  power  crisis  in  the  next  few
 months;

 (b)  rf  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  face  the  impending  power-crisis?

 The  Deputy  Minist  er  in  the  Ministry  of  brigation  and:  Power  (Shri  Balgovind;

 Verma)  :  (a)  No,  Sir.

 -(b)  &  {c)  Do  not  arise.

 चौथी  योजना  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  को  क्रियान्विति मे  प्रगति

 2237.  शो  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  में  कौन-कौन  सी  बड़ी  नियंत्रण  योजनायें  शामिल  की  गई

 इन  योजनाओं  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  और

 योजनाओं  के  कारण  बाढ़  को  विभोषिका  को  किस  सीमा  तक  कम  कर  दिया  गया  है  ?

 सिचाई  और  fara  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  से  प्रति  स्कीम  एक

 करोड़  रुपय  से  अधिक  लागत  वाली  अनुमोदित  seq  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमों  की  उनकी  कुल  लागत

 पूर्ण  होने  पर  लाभ  और  1973  के  अन्त  तक  व्यय  का  विवरण  संलग्न  में  रखा

 बख़िये  संख्या  एल०  zo  5339/73]

 य  बुहत  स्कीमें  प्रगति  पर  हैं  और  इनसे  चौथी  योजना  को  अन्य  स्कीमों  के  साथ  चौथी  योजना  के  दौरान

 12  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  आशा  जिससे  चौथी  योजना  के  अन्त  में  कुल
 fat  क्षेत्र  71  लाख  हैक्टेयर  हो  जाएगा  |

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  मीडिया  यूनिटों  के  साथ  समानता  के  बार  में  भारतीय  रेलवे

 लोक  सम्पक  संघ
 दवारा

 दिया  गया  ज्ञापन

 2238.  श्री  भोगेन्द्र  झा

 श्री  प्रसन्न भाई  महता  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  रेलवे  लोक  सम्पर्क  संघ  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें

 मांग  की  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  और  विशेष  रूप  से  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के

 मीडिया  यूनिटों  में  विद्यमान  वेतन क्रमों  और  पदोन्नति  के  अवसरों  के  समान  उन्हें  भी  यहीं  वेतनक्रम  और

 पदोन्नति  के  अवसर  दिये  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  दफ  संदर्भाधीन  ज्ञापन  एक  अभ्यावेदन

 के  रूप  मैं  तीसरे  वतन  आयोग की  सिफारिशों  के  विरोध  में  है  इसमें  अन्य  घातों  के  साथ-साथ  रेलों पर  जने

 सम्यक  कर्मचारियों  की  कोटियों  के  लिए  बेहतर  वेतन-मान और  पदोन्नति के  अवसर  दैने  की

 लात की  गयी  है  ।  इस  संदर्भ  में  कुछ  निचली  कोटियों  की  तुलना  अन्य
 विभागों

 की  सूचना  और

 प्रसरण  मंत्रालय  भी  शामिल  तदनुरूपी कोटियों  से  को  गयी  हैं  ।
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 16  1895  लिखित  उत्तर

 वेतन  आयोग
 की

 सिफारिशों  जिनमें
 रेलों  के  जनसम्पर्क  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित

 रिशें  भी  शामिल  सरकार  विचार  कर  है  और  इस  मामले  में  सरकार  का  विनिश्चय  यथासमय

 लब्ध  हो  जायेगा  |

 दरभंगा  से  साकरी  होत  हुए  लौकाहा  तक  बड़ी  लाइन  का  बढ़ाया  जाना

 2239.  श्री  भोगेन्द्र झा

 श्री  हरि  किशोर  fag

 क्यारी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दरभंगा
 से  साकरी  होते  हुए  लौकाहा  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  बढ़ाये  जाने  के  बार  में  नवीनतम

 स्थिति  क्या

 क्या  प्रतिरक्षा  के  लिये  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  दरभंगा  हवाई  अड्डे  को  रेलवे  मार्ग  से  जोड़ने  के

 प्रश्न
 और  भारत-नेपाल  सीमा  पर  स्थित  चार  रेलवे  निर्मली  और

 प्रस्तावित
 तय

 स्टेशनों
 लौकाहा  को

 दरभंगा
 से  जोड़ने  के  प्रश्न  पर  दरभंगा  होते  हुए  रक्सौल  तक  रल-लाइन

 बढ़ाने  के  बार  में  अन्तिम  निर्णय  लेते  समय  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (aft  मुहम्मद  शफी
 :  दरभंगा  से  सकरी  के  रास्ते  लौकाहा

 तक  बड़ी  लाइन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  झंझारपुर से  लौकाहा  बाजार  तक  क
 मीटर

 लाइन  काਂ  प्रस्ताव  है  जिसके  लिये
 इंजीनियरी

 सम्बन्धी  अना  अध्ययन  और
 यातायात  के

 अनुमान  की  रिपो a te  विचाराधीन  है  |  लाइन के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  करने  के  अन्तिम

 स्थान  निर्धारण  इंजीनियरी  और  यातयात  सर्वेक्षण  करना  भी  आवश्यक  होगा  ।

 और
 समस्तीपुर-रक्सौल

 मीटर  लाइन  खण्ड  को  मुजफ्फरपुर  अथवा  दरभंगा  के

 विचार रास्ते  बड़ी  लाइन
 में  बदलने  के  लिये  इंजीनियरी  ८१ "ल यातयात  सर्वेक्षण  रिपोर्ट

 विचाराधीन
 है

 पूरा हो  जाने  के  आमान-परिवहन  और  उसके  मार्ग  क  संबंध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  |  विनिश्चय

 करते  समय  सभी  सम्बद्ध  कारकों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 सोनीपत  मं  ब्नाउग जे  की  वर्कशाप  की  स्थापना

 2240.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्राडगेज  की  एक वर्कशॉप
 बनाने

 का  एक  प्रस्ताव
 ह

 और  क्या  उसी  के  लिये  और  एक

 नया  डिवीजनल  आफिस  सोनपुर  में  खोलने  के  बार  में  उनको  अभ्यावेदन  दिया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रल  मंत्रालय  मे  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और  ये  मुद्दे  6-4-73

 के  एक  अभ्यावेदन
 में

 उठाये  गये  गय  थे
 ।  बड़ी  लाइन  के  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  के

 लिये  रेलों  में  कारखानों
 की

 क्षमता  में  कमी  को पूरा  करने  के  उद्देश्य  चौथी  योजना  अवधि  में  दक्षिण मध्य  रेलवे  पर  विजय  वारा

 में  बड़ी  लाइनों  के  माल  डिब्बों  का  एक  मरम्मत  कारखाना  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  पूर्वोत्तर

 रेलवे  पर  सोनपुर  में  बड़ी  लाइन  का  रेलवे  कारखाना  स्थापित
 करने  का

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  |

 सोनपर  में  मंण्डल  कार्यालय  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचारधीन  नहीं हैं  ।

 Expenditure  proposed  to  be  incurred  on  Rural  Electrification  Programme  during;

 2241.  Shri  Natha  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  &  Power  be
 rural  electrification pleased  to  state  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  on

 programme  during  the  next  year,  State-wise?
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 Writtens  Answer  Sravana  16,  1895  (Saka)

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Balgovind चहल
 Verma)  The  Plan  and  programme  for  1974-75,  which  will  be  the  first  year.of  the
 Fifth  Pla  ॥,  have  not  been  finalised  so  far.

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  संबंधी  मालवीय  समिति  की  सिफ़ारिशों  की

 ध

 2242.  प्रसन्न माई  महता

 शी  वसन्त साठे

 क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मालवीय  समिति  पर  कार्यवाही  करने  का  निर्णय  किया है  ;

 यदि  तो  मालवीय  समिति  की  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  और

 (7)  उन्हें  पूर्ण  रूप  से  कब  तक  लागू  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  से  मालबीय

 कमेटी  की  मुख्य  सिफारिशें  जो  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  कै  पुनर्गठन  से  सम्बन्धित  सरकार  के  उच्च

 स्तर  पर  जांचाधीन  है  ।  उन  पर  निर्णय  लेने  के  पश्चात्‌  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की

 जायेंगी  ।

 बड़ौदा  मं  भगत  परियोजना  की  स्थापना

 2243.  शी  प्र सत्न भाई  मेहता

 शी  प्रभ दास  पटेल

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि  :.

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  aster  में  हवस  परियोजना  की  स्थापना  करने

 में  सहायता  दी

 क्या  इस  परियोजना  को  इस  मंत्रालय  से  और  सहायता  की  आवश्यकता

 क्या  यह  परियोजना  देश  में  सबसे  सस्ती  कुकिंग  दासी  की  व्यवस्था  करेगी  ;  और

 यदि  तो  यह  परियोजना  इस  गेस  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  करेगी  ?

 पेट्रोलियम  भोरਂ  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  ato  एन०  जी०  सी
 ०

 बडौदा  नगर  निगम  को  प्राकृतिक  गेस  सप्लाई  करता  है  ||  बाद  में  यहां  गेस  निगम  घरेलू  उपभोक्ताओं

 को  सप्लाई  करता  है  ।

 ato  एन०  जी०  ato  निगम  की  समस्त  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  गस  सप्लाई  कर

 रहा है  ।  मंत्रालय  से  किसी  सहायता  की  कोई  आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  1  परन्तु  निगम

 गस  सप्लाई की  शर्तों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिये  ato  एन०  जी०  सी०
 सीधी  बातचीत कर  रहा  है

 ।

 ao
 एन०  ली'०

 सी०  और  निगम
 के

 बीच  समझौते में  कोई  ऐसी
 धारा

 नहीं

 ओ०  एन०  जी०  सी०  ने  निगम  को  घरलू  उपभोक्ताओं  को  वितरण  हेतु  प्रतिदिन

 50,000  क्यूबिक  मीटर  गस  सप्लाई  करने  का  समझौता  किया हैं
 ।  इस  समय  निगम  हारा  प्रतिदिन

 केवल  100  क्यूबिक  मोटर के  लगभग  मैस ली  जा  रही  है
 ।
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 सरकारी  और  गर  सरकारी  क्षेत्रों  a  वैगनों  के  निर्माण  में  वृद्ध

 2244.  भी  प्रसन्न भाई  महता

 शी  जगन्नाथ  मिश्र

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  और  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  at  निमित  होने  वाले  वैगनों  संख्या

 बढ़कर  दुगनी  हो  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  विस्तार  संबंधी  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी "i
 1971-72  में  8532.  5  और

 1972-73 में  10,834  मालडिब्बों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  इसकी  तुलना  में  1973  -74
 में  13,000

 माल डिब्बों  क  के  हिसाब  उत्पादन  की  आशा  आगामी  वर्षों  में  आवश्यकता  के  अनुरूप
 माल डिब्बों  उत्पादन  उत्तरोत्तर  बढाने  के  लिए  भी  उपाय  किये  जा  रहे  है

 माल डिब्बों  का  उत्पादन  बढाने  के  लिये  निम्नलिखित  cata  किये  गये  हैं

 (1)  निजी क्षेत्र के  उन  बहुत  से  कारखानों  में  जो  या  तो  बन्द  पडे  हैं  था  रुग्ण  माल  डिब्बों
 का  उत्पादन

 फिर  शुरू  करने  के  लिये  औद्योगिक  विकास  उद्योग  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  गया

 |

 (2)  माल  डिब्बों  के  लिये  पर्याप्त  अग्रिम  आमेर  दिये  गये  हैं  ।

 देश  में  इस्पात  और  पहिया  सेटों  की  कमी  होने  के  कारण  इन  वस्तुओं  का  आयात

 बढ़े  हुए  उत्पादन  के  अनुरूप  क्या  जा  रहा  है  ।

 (4)  बढ़े  हुए  उत्पादन
 की  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  सेंटर  बफर  रोलर  बेयरिंग

 एक्सल  जेसे  महत्वपूर्ण  पुर्जों  की  पर्याप्त  सप्लाई  की  व्यवस्था  की  जा
 रही  है  |

 (5)  चने  हुए  रेल  कारखानों  में  माल  डिब्बों  उत्पादन  लक्ष्य  बढा  दिये  गये  ।

 रेलवे  के  कार्य सम्पादन  और  वित्तीय  स्थिति  का  पर्यवेक्षण  करने  हेतू  जोनल  च् च् रलंबव

 जनरल  किनारों  की  बैठक

 2245.  भी  sama  महता

 शी  वीरभद्र  fag

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wat  कि

 क्या  च्च् रल बज  के  कार्य सम्पादन  का  पूर्वावलोकन  करने  और  उनकी  वित्तीय  स्थिति  का

 मूल्यांकन करने  क  लिय  5  और  6  जलाई  को  नई  दिल्‍ली  में  जोनल  रेलवे  के  जनरल  मैनेजरों  की i]
 बठक  हुई  और

 यदि  gi,  तो  उसमें  की  rr  चर्चा  और  किए  गये
 निर्णय  का  निष्कर्ष  क्या  है  ।

 रल  मंत्रालय  स  उप-मं  ग  त  जी  tat  मंत्री  और

 रेल्वे  बोले
 के  सदस्यों  के  साथ  महा प्रबन्धकों  _

 erat  काफी
 रे  बैठक  5,  6  और  7  1973

 को  हुए  थी  |
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 Written  Answers
 August  7,  1973

 नीति  सम्बन्धी  मामलों  तथा  रेलों  के  दिन  प्रति  दिन  के  काय  से  सम्बन्धित  मामलों  पर

 विचार-विमर्श  किया  गया  ।  रेलों  की  कार्य  कुशलता  बढाने  तथा  उनकी  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के
 लिये  इस  बैठक  से  वरिष्ठ  प्रशासकों  अपने  विचारों  के  आदान-प्रदान  का  अवसर  मिला  ।  जिससे
 tal  की  कुशलता  में  वुद्धि  होगी  और  उनकी  वित्तीय  स्थिति  सुधरेगी  ।

 घाट मं  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने

 2246.  श्री  वीरेन्द्र  fag  राव  :  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  क  उब॑ रक  कारखाने  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  कौन-कौन
 से  कारखाने  घाटे  में  चल  रह

 घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  उपाय  किये  गये  इन

 का
 खानों  के  कय  में  सुधार

 करने  हेत
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 और
 इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  ने  उप-मंत्री  दलबीर  fag)  :
 और  जहां  भारतीय

 ct एवं रक  निगम  ने  1971-72  वर्ष  के  दौ  रान  लाभ  अजित  किया  वहां  रफा  ae  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर

 नेवेली  लिग्नाइट कारपोरेशन  के  उन  रक  एकक  तथा  राउरकेला स्टील  प्लांट  की  उस  वर्ष  हानि  हुई
 मद्रास  फर्टिलाइजर  लि ०  जिसे  भी

 हुआ था
 1971-72 में  हानि

 केवल  1971
 के

 उत्तरा  में
 प्रा'रम्भ

 (7T)  उत्पादन  में  विभिन्न  तकनीकी  एवं  अन्य  बाधाओं का
 पता  लगाने  एवं  दूर  करने  तथा

 इन  एककों  उत्पादन  बढाने  के  लिए  इन  एककों  के  कार्यनिष्पादन  की  लगातार  समीक्षा  की  गई  है  ।

 प्लांट  एवं  मशीनरीं  के  अच्छे  रूप  में  आरक्षण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  अन्य  उपायों  के  अतिरिक्त  इन
 समीक्षाओं  तथा  अध्ययनों  के  आधार  पर  उपयुक्त  मरम्मत  आधुनिकता  बाधाओं  को  दूर  करने के  लियें

 एककी  कार्य  तथा
 अन्य  कार्यक्रम  किये  गय  हैं  अथवा  किये जा  रहे  हैं  ।

 चोथी  के  अन्त  तक  सिचाई  क्षमता

 2248.  राजदेव  fag  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  देश  में  कुल  सिंचाई  क्षमता  बढ़कर  3  करोड़  हेक्टयर  हो  जायेगी ;

 क्या  इस  समय  निर्माणाधीन  विभिन्न  सिचाई  परियोजनाओं  की  मूल  अनुमानित  राशि  के  953

 करोड़  रु०  से  बढ़कर  अधिक  हो  जाने  की  संभावना  और

 (7)  यदि  तो  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  देश  की  कुल  कृषि  योग्य  भूमि  में  सिंचित  भूमि  कितने

 प्रतिशत  हो  जायेगी  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  स  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  :  देश  में  चतुर
 योजना

 के
 अन्त  तक  बृहद  तथा  मध्यम  स्कीमों  से  लगभग  21.  4  मिलियन  हेक्टयर  और  लघू  सिंचाई

 स्कीमों  से  लगभग  24  मिलियन  हेक्टेयर  सिचाई  शक्यता  होने  की  संभावना  है  ।

 wast  योजना  में  सिचाई  स्कीमों  के  लिये  953.  8  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।  राज्य  सरकारे  यह  कोशीश  करती  आ  रही  हैं  कि  अधिकतम  संभव  अतिरिक्त  धनराशि  जुटाई

 जाए  और  इस  क्षेत्र  में  वास्तविक  परिव्यय  के  लगभग  1200  करोड़  रुपए  होने  की  संभावना  हैं
 ।

 चतुर्थ  योजना के  अन्त  तक  देश  के  लगभग  27  फसली  क्षेत्र  को  सिंचाई  शक्यता  उपलब्ध

 होने  की  संभावना है  ।
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 पांचवी  योजना  में  रासायनिक  उर्वरकों  का  उत्पादन  लक्ष्य

 2250.
 भी  इन्द्रजीत  गुप्त

 :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग कि  :

 पांचवी  योजनावधि  में  रासायनिक  उर्वरकों  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  है

 नवाया oe  ना  ला तो इस  समय  उं रक  उत्पादन  की  कुल  स्थापित  क्षमता  ग़लत  ए  और

 पांचवीं  योजना  में  प्रक्षिप्त  लक्ष्य  की  पति  सुन्नी  चत  करने  हेतु  क्या  कदम  उठा
 जा  रह  हे  ?

 पेट्रोलियम
 और  मंत्रालय  म  उपमंत्री  दलबीर  fag):  पांचवी  योजना  के

 प्रस्ताव  प्रलेख  के  अनुसार  1978-79
 तक  3.912  मिलियन  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  और

 1.174  मिलियन  मीटरी  टन
 फास्फेट

 ।

 2  नई  '  परियोजनाओं  गोआ  तथा  कोचीन  1)  जिनमें  हाल  ही

 में  उत्पादन  होना  शुरू  हुआ  को  सम्मिलित  करते  हुए  लगभग  1.464  मिलियन  मादरी

 टन  नाइट्रोजन  '  तथा  0.  5  मिलियन  मीटरी  टन  और

 विंमान  यूनिटों  में  अनुकूलतम  उत्पादन
 करने

 के
 लिये  बाधाएं  दूर  नवीकरण

 तथा  आधुनिकीकरण  संबंधी  कई  कार्यक्रम  बनाये  जा  रहे  हैं
 ।  इसके  अतिरिक्त  कई  नई

 योजनाएं  विस्तार
 कार्यान्वित

 की  विभिन्न  अवस्थाओं
 में  है

 ।  पांचवी  योजना  अवधि  के

 दौरान  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  5  नई
 परियोजनाएं  के  स्थापित  किये  जाने

 का
 सिद्धान्त

 रूप  म  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  ये  उन  संयंत्र  के  अतिरिक्त  होंगे  जिनके  गर  सरकारी  क्षेत्र

 में  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई मं  तेजी
 लान  के  बार  में  मेसर  राज्य  का

 2251.  श्री  उमराव  अफजलपुरकर

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ

 क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 मंसूर  राज्य  ने  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  में  पे  तेजी  लाए  जाने  के  बार  में

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है
 ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मे  उपमंत्री  दलबीर  जी

 राज्य  की  आवश्यकताओं  को  gt  रूप  पूरा  करने  के  लिये  तल  कम्पनियां  विशेष

 यत्न  कर  रही  है  ।
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 इन्टेग्रेल  कोच  फैक्टरी  द्वारा  प्रथम  श्रेणी  के  चेयर  कार  कोचों  तथा  टायरਂ

 एयर  कंडीदान्ड  स्लीपरों  का  उत्पादन

 2252.  भी  पी०  गंगा

 पुरुषोत्तम  काकोडकर  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पराम्बूर  स्थित  इंटीग्रल  कोच  फैक्टरी  ने  750  रेलवे  कौशलों  का  अपना  उत्पादन  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  लिया  है  ;

 क्या  इंटेल  कोच  फैक्टरी  ने  प्रथम  श्रेणी  के  चेयर  कार  कोचों  के  उत्पादन  की  योजना

 बढ़ाई है
 और  यदि  तो  उनका  उत्पादन  कब  तक  चालू  हो

 क्या  य

 और
 हू  नए  ट्-टायर  एयर  कंडीशंड  स्लीपर  कोचों  का  भी  उत्पादन

 आरम्भ

 यदि  तोनस  सम्बन्ध  में  कब  तक  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  होगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  cad (37  मुहम्मद  शफी  :  1973-74  के  लिए  750

 रेल  सवारी  डिब्बों  का  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गंगा  है  जिसे  इस  वर्ष  gz  किये

 जाने  की  आशा  हैं

 जी  हां  ।  एक  वर्ष  में  बडी  लाइन  के  पहले  दर्जे  के  10  चेयर  कारों  के  उत्पादन

 कौ  आशा  है  ।

 प्रस्तावित  सवारी  डिब्बों  के  अभिकल्प  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 अभिकल्प  को  अन्तिम -  रूप  दिये  जाने  के  बाद  उनके  उत्पादन  कार्यक्रम  का  विनिश्चय  किया

 जायगा  |

 आवश्यक  और  गेर-आवश्यक  strafirat  के  गमाकअपਂ  को  कम  करने  के  लिए

 ओदयोगिक  लागत  तथा  मलय  संबंधी  ब्यूरो  की  सिफारिशें

 2253.  थी  Bo  एस०  चावड़ा  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  लागत  तथा  मलय  संबंधी  ब्यूरों  ने  अवश्यक  तथा  गर  आवश्यक

 औषधियों  के  हमारा  को  75  प्रतिशत  तथा  50  प्रतिशत से  कम  कर के  63  प्रतिशत  से

 67  प्रतिशत  तक  कम  करने  की  सिफारिश  की

 क्या  देश  की  ad  व्यवस्था  में  मुद्रा  स्थिति  की  प्रवृत्ति  को  देखते  हुए  प्रस्तावित

 are  अपर्याप्त  है  और  औषध  उद्योग  के  विकास  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उपरोक्त  सिफारिशों  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  सें  पूरव
 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करेगी ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :  से  औद्योगिक

 लागत  एवं  मूल्य  के  ब्यूरो  के  अध्यक्ष  के  अधीन  कार्यकारी  दल  कि  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है

 तथा  जांच  के  अन्तिम  स्तर  पर  है  ।  कार्यकारी दल  gare  की  गई  सिफारिशों  पर  न्णिंय  करने
 -

 के  लिए  सभी  सम्बन्धित  दृष्टिकोणों  पर  विचार  किया  जा  शक्
 ष्ह ्|  id  |
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 केरल  और
 मसूर  के  बीच  नातरोंध्यी  ड  बिजली  द्रॉसमिशन  लाइन  का  निर्माण

 2254.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौड़ा

 करेंगे  कि  :
 क्या  सिंचाई  और  त्रि वय तक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  योजना  आयोग  ने  केरल  में  इदीकी  और  मंसूर  के  बीच  अंतर्राज्यीय  बिजली

 ट्रॉसमिशन  लाइन  के  निर्माण  की  योजना  को  दोनों  राज्यों  की  योजना  में  सम्मिलित
 किए  जाने  की  स्वीकृती दे  दी  और

 यदि  तो  दोनों  राज्यों  के  भाग  के  बारे  में  मुख्य  arg  क्या  है  ?

 सिचाई  और  विद यत कभि  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (at

 बाल  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 इस  स्कीम  में  इदुक्की  से  मसूर  तक  365  किलोमीटर  220  कृ०  ato  सिंगल
 सकी  लाइन  केरल  में  275  किलोमीटर  तथा  मंसूर  में  90  किलोमीटर  लाइन  की  लम्बाई
 आती  है  के  निर्माण  और  किसी  भी  छोर  पर  मीनल  उपस्कर  का  प्रतिष्ठापन  परिकल्पित

 स्कीम  की  RA  लागत  654.20  लाख  रुपय  आने  का  अनुमान  जिसमें  केरल  के  अंश
 पर  515  लाख  रुपय  तथा  मसूर  के  अंश  १र  139.20  लाख  रुपय  लागत

 राज्यीय  लाइन  के  जरिए  दोनों  विद्युत  प्रणालियों  में  150  मेगावाट
 तक  विद्युत  विनिमय  होगा  ॥

 भाटिया  में  तापीय  संयंत्र

 2255.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटियों  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 भटिण्डा  में  तापीय  संयंत्र
 का

 निर्माण  काय॑  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 इस  संयंत्र  के  पूरा  होने  में  कुल  कितनी  धनराशि  ad  और

 इसके  पूर  होने  पर  कितनी  बिजली  उत्पन्न  होगी ?

 सिचाई  और  विदेशी  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  adara  संकेतों

 के  गुरु  नानक  ताप  विद्युत  भटिण्डा
 के

 प्रथम  यूनिट  के  दिसम्बर  1973  में  तथा

 दुसरे  यूनिट  के  दिसम्बर  1974  में  चालू  होने  की  संभावना  है  ।

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  55.50  करोड  रुपये
 है  ।

 परियोजना  के  पूर्ण  होने  लगभग  720  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  हर  वर्ष  उत्पन्न

 होने  की  संभावना  है  ।

 उर्वरक  उत्पादन  में  सुधार  के  लिए  कार्यवाही

 2256.  श्री  प्रभु दास  पटेल
 :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  देश  में  उर्वरक  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार
 दुबारा  क्या  कार्यवाही

 जा  रही

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  म  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  वर्तमान  यूनिटों  मं  इष्टतम

 के  fad  बाधाएं  दूर  करने  आधुनिकीकरण  संबंधी  कई  कार्यक्रम

 बनाये  जा  रहे  है  ।  कई  तई  भी  कार्यान्वित  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  पांच इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने
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 नई  उर्वरक  परियोजनाएं  स्थापित  किये  जाने  का
 सिद्धान्त

 रुप  में  अनुमोदन  कर  दिया है
 !

 ये  उन  परियोजनाओं  के  अतिरिक्त  होगी  जिनके  गेर  सरकारीਂ  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने

 की  संभावना  है  ।

 भागलपुर  लूप लाइन  के  रास्ते  से  पटना  और  माल्दा  के  बीच  एक  तेज  चलने  वाली  रेलगाड़ी  आरम्भ

 करन  तथा  बरास्ता  भागलपुर  लूप लाइन  आसाम  मेल  चलान  के  बा  रमें  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  आश्वासन

 2257.  श्री  मधु  लिमये  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  रेलवे  पर  बरास्ता  भागलपुर  लूपलाइन  पटना  से  माल्दा  तक  की  तेज

 चलने  बाली  रेलगाडी  चलाए  जाने  के  बार  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 क्या  उन्होंने  इस  रेलगाडी  भागलपुर  लूपलाइन  के  रास्ते  से  शीघ्र  ही  आसाम

 मेल  चलाए  जाने  के  बारे  में  आश्वासन  दिलाया  और

 यदि  तो  यह  आश्वासन  कब  तक  परा  किया  जाएगा  तथा  इन  रेल  गाड़ियों

 के  बार  में  जनता  की  मांग  को  कब  तक  स्वीकार  किया  जाएगा ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  (7)  भागलपुर  और

 फरक्का  के  रास्ते  दिल्‍ली  से  गुवाहाटी  तक  एक  तेज  गाडी  चलाने  के  लिए  बहुत  से  सुझाव

 मिलें  है  और  उन  पर  सक्रिय  रुप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बंगलौर  से  हे  दरा बाद  और  दिल्‍ली  के  बीच  बड़ी  रेलवे  लाइनें

 2258.  श्री  लिमये  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिण  भारत  में  औद्योगिक  दृष्टि  से  बंगलौर -  सिटी

 अत्यंत  तीव्र  गति  से  विकास  कर  रहा

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  बंगलोर  से  बम्बई  और  हैदराबाद  तथा  दिल्‍ली

 के  लिए  कोई  सीधी  बडी  रेलवे  लाइन  नहीं  और

 यदि  तो  इन  लाइनों  के  निर्माण  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 at  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी )
 ः  से  बेंगलूर-गुन्तकल्लू

 मीटर  लाइन  को  बडी  लाइन  मं  बदलने  के  लिए  एक  परियोजना  की  स्वीकृति  दी  गयी  है

 और  काम  जारी  है  ।  इस  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर  बम्बई  और  बेंगलूर  के  बीच

 एक  सीधी  बडी  लाइन  बन  जायेंगी  ।  इस  सके  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  बेंगलूर  से  हैदराबाद

 और  दिल्‍ली  तक  बडी  लाइन  की  यात्रा  दूरी  भी  काफी  कम  हो  जायगी

 ग्स्तकल्लू  से  सिकन्दरा बाद  तक  एक  नयी  बडी  लाइन  366

 feo  के  लिये  यातायात  सर्वोक्षण  और  सिकंदराबाद  से  वर्धा  तक  एक  नयीਂ  बडी  लाइन

 _499
 fo  Ho)  के  लिए  दूसरे  यातायात  सर्वेक्षण  को  भी  स्वीकृति  दी  गयी  है

 जिसस  बंगलूर  हैदराबाद  और  दिल्‍ली  तक  की  दूरी  और  कम  हो  .  जायगी  1  इन  सर्वे

 क्षणों  के  परिणाम  की  जानकारी  हो  जाने  के  बाद  ही  इन  परियोजना  के  सम्बन्ध
 में

 saa  किया  जायगा  ।.
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 a  शल  ए  आ

 मद्य तन  प्रकाशित
 समय  सारणियों  में  गाडियों  के  दिखाए  गए  समयों  में  त्रुटियां

 259.  शी  मधु  लिमये  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि :

 Fat  सरकार  को  अपनी  अद्यतन  प्रकाशित  समय  सारथियों  में
 दिखाए  गए  गाडियों

 के  समयों  में  और
 उनक

 वास्तविक  angi  में  अन्तर  के

 बार

 में  पता है  जैसे  कि

 बाद  बंगलौर  एक्सप्रेस  बंगलोर  से  मध्यान्ह  पूर्व  get

 यदि  तो  ये  त्रुटियां  कब  तक  दूर  कर  दी  लोगी
 ?

 तरल  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  )  और  85/86
 बाद

 एक्सप्रेस  गाडियों
 को

 15-4-73 /
 बी  से  ही  गी  और  बेंगलूर  के

 बीच
 डीजल  इंजन  से  चलाये  जाने  के  qf

 ण (मे स्वरूप  इन
 गाडियों

 के  समय  में  इन्हीं

 तारीखों  से  संशोधन  करना  पडा  था  एक
 प्रेस  अधिसूचना

 के  माध्यम  से  इन  गाडियों के

 के  संशोधित  समयों  की  सूचना  जनता
 को  पहले  ही  दे  दी  गयी  ay |  85/86  एक्सप्रेस  गाडियों

 के  संशोधित  समय  तथा  1-11-72  से  30-4-73  तक  की  अवधि  के  बीच  दक्षिण

 रेलवे  की  अन्य  रेल /  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समयों  में  किए  गये  परिवर्तनों  को  एक  फोल्डर

 समय  सारिणी  के  रूप  मं  प्रकाशित  किया  गया  था  जिसमें  1-5-73  को  मेल /
 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  ana  का  सार  दिया  गया  था

 चालू  समय  सारणी  को  चालू  अवधि
 म

 गाडियों के  समय  में  जो  परिवहन  किये  जाते
 >
 कं य  जनता  को  सूचना  के  लिए  उन्हें  प्रेस  अधिसूचना  तथा  स्टेशन  सूचना  पाटों

 के  माध्यम से  अधिसूचित  कर  feat  जाता

 महत्वपणं  भल  और  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  र  लवे  भोजनालय  सेवा  चाल

 करना

 2260.  थी  मधु  लिया  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 भूत युव

 रेल  मंत्री  श्री  हनुमन्तय्या  के  शासनकाल  में  रेलवे  भोजन यान  सेवा  are

 किये  जाने  के  बार  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  at,  तो  इस  अत्यावश्यक  सुविधा  को  बन्द  कर  देने
 के  कया  कारण  और

 क्या  महत्वपूर्ण  मेल  और  एक्सप्रेस  ta  गाडियों में  उक्त  सेवा के  चालू  करने  का

 विचार  है
 ?

 रल
 मंत्रालय

 में  उप-मंत्री
 xu A ( Ty  मुहम्मद

 शो  :  (%)  उल्लिखित  अवधि  में  30  3/  304.

 बम्बई
 पुणे

 डाक
 गाडियों

 से  केवल  बूफे  कार  ही  हटायी  Tat  और
 वह  309/310

 बम्बई  प्ले  जनता  एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  लगा  गयी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट

 शिकायत  नहीं  मिली  ।

 पुणे
 और  कोल्हापुर  के  बीच  बडी

 लाइन  खण्ड
 के  खोले  जाने  और

 303/304

 बम्बई  पण
 डाक  गाडी  को  कोल्हापुर  तक  बढ़ाये  जाने  तथा

 309/310  बम्बई  पुणे  जनता

 एक्सप्रेस  में  बूफे  कार  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  जनता  दवारा  मांग  for नाव  जाने  के  कारण

 { || यह  परिवहन  करना  आवश्यक  हो  गया  था
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 आशय
 हाल  में  ही  कुछ  महत्वपूर्ण  डाक  एक्सप्रेस  गाडियों  में  भोजन  यान

 नयी  प्रणाली  के  अंतगंत  भोजन  मार्गवर्ती के  स्यान  पर  Fz  कार  लगाये  जाने
 के  बार  रहे  ।

 स्टेशनों  पर
 स्थित  रसोईघरों  में  पकाया  जाता

 है  और  वहां  से  उठा  कर  पेंट्स  कार  में  गरम

 डिब्बों  में  रख  दिया  जाता  यह  भोजन  मार्ग  में  उपयुक्त  समयों  पर  यात्रियों  को  fear

 जाता  है  ।  इस  परिवर्तन  से  चलती  गाडियों  में  भोजन  पकाने  और  धुलाई  सफाई
 की  समस्या

 समाप्त  हो  गयी  है  और  यात्रियों  को  बेहतर  और  अधिक  स्वास्थ्य पर  भोजन
 देने

 में  सहायता

 मिली  है  ।  यह  प्रणाली  जो  16-4-72  से
 3/4

 डाक  गाडियों  में  लागू  की
 गयी  थी  जनता  की  अनुकूल  प्रतिक्रिया

 को  देखते  हुए  इस  वर्ष  15/16  जी०  टी०

 25/26  वातानुकूलक  पश्चिम  एक्सप्रेस  और  1/2  हावडा  दिल्‍ली  कालका  डाक  गाडियों  में  भी

 लाग  कर  दी  गयी  है  ।

 Sukta  Dam  Project

 2261.  Shri  G.  C.  Dixit  Wiil  the  Minister  of
 pigeon

 &  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  modified  report  on  the  Sukta  Dam  Project  of  East  Nimar  Dis-
 trict  (M.  P.)  has  been  received  from  the  State  Government;  and

 >»  (b)  if  so,  the  main  features  thereof  and  the  time  by  which  it  is  likely  to  be

 approved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  modified  project  proposed  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  is
 estimated  to  cost  about  Rs.  483  lakhs  for  providing  annual  irrigation  to  an  area  of
 47150  acres.  It  is

 presently
 under  technical  examination  in  the  Central  Water  and

 after  its  exa- Power  Commission.  The  ‘project  will  be  considered  for  acceptance
 mination  is  completed.

 Survey  for  extension  of'  embankments  of  Narmada  River  पा  Hoshangabad  and
 East  Nimar  Districts  of  M.P

 2262.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  survey  in  regard  to  the  extension  of  embankments  of N Narmada
 river  in  Hoshangabad  and  East  Nimar  Districts  of  Madhya  Pradesh  has  been  com-

 pleted  ;  and

 (b)  if  so,  the  findings  thereof  and  the  target  fixed  for  the  completion  of  this

 project?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Balgovind

 Verma):  (a)  and  (b)  The  State  Government  of  Madhya  Pradesh  have  informed  that

 they  have  not  so  far  taken  up  the  surveys  for  embankments  on  the  Narmada  river
 in  Hoshangabad  and  East  Nimar  Districts.

 Request  by  East
 Nimar  District  Chamber.  of  Commerce  (M.P.)  request  for  prompt

 supply  of  wagons.

 2263.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  East  Nimar  District  Chamber  of  Commerce  (M.P.)  has  re-

 quested  the
 Railway  authorities  to  eliminate  the  delay  in  supply  of  wagons  in  East

 Nimar  Wistrict  in  order  to  arrest  the  shortfall  in  Industrial  production  in  the  State
 in  general  and  particularly  in  {the  said  District ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  his  Ministry  thereto?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  No.

 (0)  Does  not  arise.  Supply  of  wagons  to  stations  falling  in  East  Nimar  District
 of  Madhya  Pradesh  is  fairly  satisfactory.

 मंसब  होश  द्वारा  अपने  उत्पादों  की  लागत  बढ़ा  कर  अत्यधिक

 लाभ  अजित  किया  जाना

 2264.  श्री  विद्या  बाजी  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  देश  में  मेसर्स  रोश  दुबारा  बेचे  ने  वाले  उत्पादों के  ताम  क्या  है ंऔर  उनक

 खुदरा  विक्रय  मूल्य  क्या  है  ;  और

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  इस  फर्म  द्वारा  उपभोक्ताओं  का  अहित

 करक
 अत्यधिक

 लाभ  नहीं  कमाया  जा  रहा  है  एकाधिकार  योग
 जसे  किसी  स्वायत्त  शासी  निकाय

 द्वारा
 इस  फर्म  के  कार्यकरण  की

 जांच
 करने  क

 आदेश
 देने  के  प्रश्न  पर  सरकार

 विचार  कर  रही

 शह
 >  ?

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 रणबीर
 .  (%)  भारत  में  मेसर्स

 रोश  दवारा  बेचे  जाने  वाले  उत्पादों  के  नाम  तथा  उनके  फुटकर  विक्रय  मूल्य  संलग्न  सूची  में

 fer  गये  [  में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  पढो  5340/73)]

 जी
 क्योंकि

 द  वाइयों  के
 विक्रय  मूल्य  लाभप्रदत्ता  औषधि  नियंत्रण )

 1970  के  अन्तर्गत  विनियमित  किये  जाते

 रेल  साग  पर  स  कोयला
 एकत्र

 करने  वाल  रेलवे  कुलियों  और
 गरीब

 जनता  से  कि) जी रल  रक्षा  बल

 के  कमजोरियों  द्वारा  घूस  लिये  जाने  का  आरोप

 265.  कुमारों  कमला  कुमारी
 ':  व्या  किले  मंत्री  ae  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)
 क्या

 रेलवे  सुरक्षा
 बल  के

 कर्मचारी
 ऐसे  रेलवे  कुलियों  और  गरीब  लोगों  से  घस  लेते

 है  जो  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेलवे
 लाइनों

 पर  बिखरे  हुए  कोयले  उठाते  है  और  रेलवे

 सुरक्षा  बल  के  इन  भ्रष्ट  तरीकों  को  रोकने  के  fi लये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी

 ta  मंत्रालय  म  SIqai  मुहम्मद  शफी  जी  नहीं

 और
 प्रश्न

 Tei nf
 उठता  |  फिर  भी  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  पर  कड़ी

 जाते  है  और  यदि
 व्यक्ति

 भ्रष्टाचार  में  लिप्त  पाया  जाता  है  तो  उसके

 विरुद्ध  कार्यवाई  HY  है ं।

 भारतीय तल  निगम  ad
 1972-73

 में  गस-पेट्रोल  तथा  उत्पादों  के  लिये

 दिल्ली  में  दी  गई  एजेंसियां

 2266.  कुमारी  कमला  कुमारी
 |  क्या  पदो लियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क  रगे कि

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  और  पते  क्या
 है  जिनको  वर्ष

 1972-73  में  दिल्‍ली  में  area

 गस  और  इण्डियन  आयल  data  तथा  चिकनाई  वाले  अन्य  तेलों  की  एजेंसियां  दी  गई  है  ;  और
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 ह

 ,
 एजेंसी  के  लिये  आवेदन  va  भेजने  वालों  a  किस  आधार  पर  एजेंसियां  दी  जाती

 ह

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :
 और

 1969  में  भारतीय  तल  निगम  ने  एजेंसिया ंदेने  में  कम  आय  वालें  परिवारों  के  बेरोजगार

 स्नातकों  को  तरजीह  देन  के  लिए  एक  योजना  बनाई  थी  1971  के
 युद्ध

 के

 तुरन्त दि  यह  योजना  स्थगित  कर  दी  गई  और  सरकार  के  अनुमोदन  भारतीय  तेल

 निगम  ने  एक  योजना  बनाई  है  जिस  के  अंतगर्त  की  एजेसियों  का  नियतन
 करने

 में
 ,

 रक्षा

 मंत्रालय  के  पुनर्वास  महानिदेशक  की
 सिफारिश

 पर  अपंग  सैनिकों  |  युद्ध  में  मारे  को  अथवा

 लपता  हुए  सैनिकों  के  आश्रितों  और  भूतपूर्व  सैनिकों
 को  तरजीह  दी

 जाएगी
 इस  योजना  के

 rata  पुनर्वास  महानिदेशक
 ने  जहां  भारतीय

 तेल
 निगम  का  डीलर

 नियुक्त
 करने  के  लिये  कोई

 व्यक्ति  नामित  नहीं  किया  है  तो  डीलरशिप  24  में  कम  आय  वाले  परिवारों  के  बेरोजगार

 स्नातकों
 को  तरजीह  देनी  होती  है  ।  जहां  तक  नबी  स्थल  के  फुटकर  बिक्री

 केन्द्रों  का  संबंध  प्रारंभिक  अवस्थाओं  में  इन  की  कम  लाभप्रदता  को  दृष्टि  में  रात  हुए
 दन

 के  लिय  विज्ञापन  दिया  जाता  है  और  रक्षा  मंत्रालय  के  पुनर्वास  निदेशक  भी  सूचित  किया  जाता
 है

 ताकि  वे  किसी  पात्र  सैनिक  का  नाम  भज  वर्तमानਂ  योजना  में  राज्य  राज्य  मार्ग

 परिवहन  उपक्रमों  आदि  हास  नामित  किय  गये  कम  आय  वाल  परिवारों  बेरोजगार  स्नातकों

 इंजीनियरों  की  सहकारी  सोसाइटियों  की  छट  दिये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 1972-73  के  दौरान  दिल्‍ली  जिन्हें  भारतीय  तल  निगम  की  एजेंसियां  दी  गई  के

 sare  का  विवरण  परिशिष्ट  में  दिया  गया

 लुब्रीकेन्ट्स  के  लिये  भारतीय  तेल  निगम  की  एजेंसियों  के  नियतन  का
 जहां

 तक  संबंध  निगम

 अपने  किसी  लुन्नीकेन्ट  आयल  की  कोई  एजेंसी  नहीं  देता  ।  निगम  की  विंमान  नीति  के

 भारतीय  तेल  निगम  के  लुब्रीकेन्ट  या  तो  सीधे  वास्तविक  उपभोकओं  को  था  इस  के  पुनः  विक्रेता
 प्रतिष्ठान  अर्थात्‌  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  और  उक्त  योजना

 के  अंतगर्त
 निगम  द्वारा  नियुक्त  किये  गये

 एस०  क०  ओ०/एल०  डी०  ato  के  डीलरों  की  मौत  बेंच  जाते

 विवरण

 परिशिष्ट

 उन  जिन्हें  1972-73  के  दौरान  feet  मे  भारतीय  तल  निगम  के  इंडन  एस०  Ho

 झ्ो०/एल०  डी०  ato  तथा  पैट्रोल  पम्पों  की  एजेंसियां  दी  गई  के  ब्यौरों  का  विवरण  पत्र

 पार्टियों  के  नाम  तथा  पते  स्थान
 es

 इंडस  गस

 श्रीमती  पष्पा  अरोड़ा  एवं  श्रीमति  गीता  डोगरा  मौत  असर  राजौरी  नई  दिल्‍ली

 ए०  क ०  एंटरप्राइजेज  11,78  सिंह  सभा
 ;  अशोक

 माग  नई  दिल्‍ली

 एस०  के  ओ०/एल०  डी०  ato

 1.  श्रीमती  बिमला  स्वर्गीय  2960404  सरदार  राम  नीला  दिल्ली

 की  विधवा  गांव  एवं  डाकघर  खेडा  ख़ुद च्च्  दिल्‍ली

 ह 2.  श्रीमति  अंग्रेजी  स्वर्गीय  80910  gto  ओ  वीं

 पी०  fag  की  गांव  एवं  डाकघर  दिल्‍ली
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 16  1895

 कि  लिखित  इतर

 पार्टियों  के  aa  तथा  पते  स्थान

 3.  श्रीमती  स्वर्गीय  सं०  2851370  हवलदार  _  दिल्‍ली

 fag  की  गांव  तथा  डाकघर  जिला  गुडगांव

 श्रीमती  तारा  कुमारी  ,  स्वर्गीय  1022800  डी०  एफ०  to  काश्मीरी  गेट  ,  नई  दिल्‍ली

 मोह बू बच  सिंह  की  माफी  बावर  सिह

 बिडला  काटन  बिड़ला  दिल्‍ली  ्य

 थन  श्रीमती  स्वर्गीय  एन०  नारायण  2947440,

 की  641  डी ,  ततीय  कमला

 6  ज०  पी ०  55028  नायक  सूबेदार  गांव  एवं  डाकघर  दिल्‍ली  केन्ट

 जिला  मोहिन्द्र गढ़  (

 50045  चौआ  6/17  एम०  ई०  एस०

 सदर  दिल्‍ली  केन्ट

 8.  श्रीमति  स्वर्गीय  2639460  एन०  के ०  रामनाथ  कोटला  मुबारकपुर
 की  20  एन  ०  डी०  एस०  ई०  नई  न्

 49

 9.  श्रीमति  सबरा  स्वर्गीय  28558353  आर०  एफ०  होशियार

 सिंह  गांव  तथा  डाकघर  दिल्‍ली

 फुटकर  बिक्री  पम्प  डीलरशिप

 1.  मेजर  डी०  बी०  /  16,  राजेन्द्रनगर  नई  दिल्‍ली
 AaqrT, >:

 रामकृष्ण पुरम  नई

 i

 2.  कैप्टन  एन०  क ०  आफिसर  ars  आर्मी  1900  अबे  नेशनल

 दिल्ली  mre  पास

 3  कैप्टन  एस०  एस०  37 /  8,  ईस्ट  पटेल  नई  दिल्‍ली

 4  2  लेफ्ट  बी०  आर०  एम ०  35,  मालवीय  जी०  टी०

 नई  दिल्‍ली  एम०  एस०  4  /  7

 दिल्‍ली ।

 5  कैप्टन  ए०  Ho  बहल  बी  1/  856  लोधी  नई  दिल्‍ली  पंचशील  नई  दिल्‍ली

 6  मेजर  वी०  डी०  बी /  412,  कृष्ण  नगर ,  दिल्‍ली  केन्ट

 7  नज़र  आर०  एल०  पडी: चरना,  नई  दिल्‍ली  ला रेन्स  दिल्‍ली

 8.  श्री  ए०  बेनर्जी  तथा  श्री  बी०  बैनर्जी  हौज  हौज  खास  के  पीछे
 नई

 दिल्‍ली  3  /  आसफ  अली  नई  दिल्‍ली  सरदार  पटेल  नई  दिल्‍ली  |

 10  लैला  गुरुचरण  सिंह  डिफेन्स  नई  दिल्‍ली  |  विनय  ani

 11  आई ०  टी  ०डी०सी ०  जीवन  पालियामेंट  नई  दिल्‍ली  ।  निति  मार्ग

 it  i
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 ee

 जीनियस  लिमिटेड  का  कार्यकरण  और  इसके  चयन  और

 निदेशकों  की  faa  शक्तियां

 2267.  कुमारी  ' कमला  कुमारी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 fa 4

 भारत  सरकार
 के

 उपक्रम  इंजीनियसं  इण्डिया  लिमिटेड
 के  कार्यकरण  की  मुख्य  बाते

 क्या

 इंजीनियर्स  इण्डिया  लिमिटेड  में  चेयरमैन  और  निदेशकों  को  नियुक्त  करने  के  लिये

 जाएं  और  आधार  क्या  है  ;  और

 क्या  इसको  घाटा  हो  रहा  है  या  लाभ  रहा

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  A  मंत्री  दलबीर  इंजीनियर  इण्डिया

 लि०  भारत  सरकार  के  पूर्वे  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  है  ।  पेट्रोलियम  एवं  अन्य  औद्योगिक  परियोजनाओं

 को  तकनीकी  तथा  परामशं  संबंधी
 सेवाएं

 देने  तथा  अनेक
 किस्म

 के  औद्योगिक  परियोजनाओं  के
 निर्माण पार्सी सै ण से  संबंधित  सेवाओं  प्रबन्ध  काय  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कम्पनी  की  स्थापना  की  गई  है

 कम्पनी  को  जिस  उद्देश्य  से  स्थापित  गया  था  उद्देश्यों  के  अनुसार  कम्पनी  विभिन्न  सरकारी ज
 सरकारी  क्षत्र /  गर  सरकारी  क्षेत्र  वो  संगठनों  को  तकनीकी  संबंधी  परामर्श  एवं  प्रबन्ध

 कार्य  संबंधी  सेवाएं  कर  रही  है  ।

 भारत  सरकार  ढ्  संबंधित  व्यक्तियों  के  शैक्षिक  योग्यताओं  तथा  अनुभव  को  दृष्टि
 में  रखकर  ryHFaea  एवं  निदेशकों  की  नियुक्ति  की  जाती

 हैं
 ।

 सरकार
 तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 जिनके  सा थ  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि०  का  पर्याप्त  सबंध  के  ति निधियों  के  नामों  पर  भी

 कम्पनी  के  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  लिए  विचार  विषयों  जाता  है  ।

 कम्पनी  1967-68  से  आज  तक  लाभ  अजित  कर  रही

 दिल्‍ली  स्टेशन  से  चलन  वाली  मेल/एक्सप्रस  रल  गाडियों  में  साधारण  सीट  दालान  के  लिये

 कुलियों  दारा  यात्रियों  से  4  या  5  रुपय  लिया  जाना

 2268.  कुमारी  कमला  कुमारी  क्य  रेल  संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 दिल्‍ली

 नन नन् रलब  स्टेशन  से  चलन  वाली  सभी  मेल  /  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  प्रतिदिन
 रेलवे  कुली  बैठ  जाते  हूँ  और  यात्रियों  से  एक  सीट  के  लिये  4  या  5  रुपय  ले  लेते  हैं

 <

 यदि  ती  tag  कुलियों  द्वारा  इस  कदाचार  को  रोके  जाने  के  लिये  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करेगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद  शफी  कुरद  )  जी  किन्तु  यात्नियों

 छोरा

 सम्भवता
 भारिकों

 के  साथ
 सांठ-सौद  करक  यां  में  गाड़ियों  में  सीटें  /  शायिकाएं  घर  लेने  के  कुछ

 मामले  सामने  आय

 एसे  मामलों  की  रोकथाम  के  लिए  रेलवे  पुलिस  सहायत  से  ate  का  काम  तेज

 कर  दिया  गया
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश
 शॉं  द्वारा  न्यायिक  प्राधिकार  के  दुरुपयोग  को  रॉकन के

 लिय  सतकर्ता  प्राधिकरण  की  नियुक्ति  को  मांग

 2269.  मो  Sto  Fo  पड़ा ६  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  पीपल्स  सेंट्रल  लीगल  एड  सोसाइटी  ने  हाल  ही  में  भारत  के  राष्ट्रपति  को  एक
 ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  दुबारा  न्यायिक  प्राधिकार  का

 दुरुपयोग  रोक  जाने  के
 लिये  सकता  प्राधिकरण  नियुक्त  करने  की  मांग  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो
 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रों  एच०  आर०

 मामले  की  जांच  कर ली  गई  संविधान  सिद्ध  कदाचार  अथवा  असमर्थता  के  आधार

 पर  किसी  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  पर  महाभियोग  के  पहले  से  ही  उपबंध  विद्यमान

 है  ।  इस  प्रयोजनार्थ  न्यायाधीश  1968  और  तीन  बने  नियमों

 में  बताई गई  है

 संविधान  में  किसी  उच्च  न्यायालय  के  अति  अन्तिम  आदेश  के  विरुद्ध  अपोल
 के  लिए  भी  उपबंध  विद्यमान  जब  कोई  अपील  की  जाती  तो  उच्चतम  न्यायालय

 नीसन  निचले  न्यायालय  दवारा  किए  गए  किसे  न्यायिक  प्राधिकार  के  दुरुपयोग  पर  विचार  करता

 इन  परिस्थितियों  यह  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  पीपल्स  सेंट्रल  लीगल  एड  सोसायटी

 द्वारा  यथा  प्रस्तावित  कोई  पूरक  सकता  प्राधिकरण  स्थापित  किया  जाए ॥

 मुसलमानों  के  वैयक्तिक  कानून  में  परिवर्तन

 2270.  मौलाना  इसहाक  संभाली  :

 श्री  धन शाह  प्रधान

 क्यों  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुसलमानों  के  वैयक्तिक  कानून  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या

 zat  ग्न y  नक  शना ort और
 कीमतों

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  इकया  ६  नोतिराज  सिह  :  जी

 सहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 उत्तर  प्रदेश  मं  बिजली  का  संकट

 2271.
 मौलाना  इसहाक  सम्मति  :

 श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव

 क्या  सिचाई  और  faq  सतह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ~

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  का  गम्भीर  संकट  यदि  at  इसके  क्या  कर्ण
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 उक्त  राज्य  मेंਂ  की  वर्तमान  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  क्यां  कायंवाही  की  गई

 है  ;  और

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  कब  तक  दूर  हो  जायेगी ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 बालगोविन्द  :  जी  बिजली  की

 कमी  लगभग  5  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  की  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  का  मुख्य  कारण

 और  ओबरा  जल  विद्युत  केन्द्रों  के  में  वर्षा का  न  होना हैं  जिससे  इनका  विद्युत  केन्द्रों

 से  बिजली  की  उपलब्धता  में  कमी  हो

 मध्य  भाखड़ा  प्रबंध  बोर्डे  और  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थानों  से  लगभग

 6  मिलियन  यूनिट  बिजली  लेने के  लिए  प्रबंध  कर  दिये गए  है  ।  नये  उत्पादन  यूनिटों  को

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  चालू  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 स्थिति  के  1974  तक  सुधार  जाने  की  संभावना  जब  यमुना  चरण-दो  का

 चित्रों  जल  विद्युत्‌  केन्द्र  (4x  60  और  औबरा  ताप  विद्युत्‌  केन्द्र  पूरा  हो  जायगा  |

 कानूनी  दिक्षा  के  स्तर  सरकार

 2272.  मौलाना  इसहाक  सम्मति  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  गे कि

 क्या  देश  में  कानूनी  शिक्षा  का  स्तर  इन  वर्षों  में  गिर  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  कानूनी  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिय  कोई  कार्यवाही
 i

 जा  रही

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  नो ति राज
 fag  )

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  कानून  के  शिक्षण  और  अनुसंधान  के  विकास  पर

 सलाह  देने  के  डा०  पी०  वी०  ग्जेन्द्रगड़क  र  की  अध्यक्षता  में  कानूनी  शिक्षा  और

 संधान  जिसमें  कानूनी  शिक्षा-क्षेत्र  में  सुविख्यात  11  अन्य  सदस्य  भी  1969  मैं

 नियुक्त  की  गई  थी  ।  उस  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  विश्वविद्यालय  अनुदान

 विधि  महाविद्यालयों  और  विधि  विभागों  अपने  पुस्तकालयों  की  क्षमता  बढ़ाने  में  सहायता  देने

 के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गयां  है  और  भारत  संबद्ध  विधि  महाविद्यालयों  के  पूर्णकालिक
 शिक्षकों  का  वेतनमान  पूरी  शित  करने  को  सहमत हो  गईं  इस  समिति  की  सिफारिश  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  ने  पुना  विश्वविद्यालय  में  1972  में  आयोजित  कानूनी  शिक्षा
 संबंधी  एक

 अखिलਂ  भारतीय  सेमिनार  का  समथन  किया  था  जिसमें  लोग  काफी  संख्या  में  उपस्थित  aq

 सेमिनार  ay  विश्वविद्यालय  अनदान  आयोग  के  कानूनी  शिक्षा  पेनल  के  समक्ष

 रखी  जा  रही

 कानूनी  शिक्षा  समिति  की  सिफारिशों  पर  और  विश्वविद्यालयों
 कके

 परामर्श  भारतीय
 विधिज्ञ

 परिषद्‌  ने  कानूनी  शिक्षा के  स्तर  निर्धारित  करने  वाले  नियम  बनाए  है  और  वह  स्तर  में  सुधार  लाने

 के  सभी  प्रयास  कर  रही  कानूनी  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  समिति  ने
 यह  महसूस  किया  कि

 विद्यालयों  और  महाविद्यालयों  में  कानूनी  शिक्षा  के  सुधार  के  संबंध  नें  विस्तृत  पूना  में

 आयोजित  सेमिनार  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  जाने  के  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  समक्ष

 रखी  जा  सकती  सेमिनार  की  सिफारिशों  का  उक्त  समिति  द्वारा  अभी  अध्ययन  किया  जाना
 है

 ।

 इसलिए  इस  समय
 यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  देश

 में  कानूनी  शिक्षा  का
 स्तर

 पिछले  कुछ  वर्षों  में

 गिर  गया  हैਂ  किन्तु  जसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 तथा  भारतीय

 विधिज्ञ  परिषद्‌  द्वारा  कानूनी  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
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 लिखित  उत्तर 16  1895

 लीए

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  को  सप्लाई  मं  कटोती  किया  जाना

 2273.  थी  एस०  एम०  बनर्जी

 शो  विश्वनाथ  झाबवाला

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  वर्षा  न  होने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  सप्लाई  में  और  कटौती  की

 जायगी

 क  करौती  करत  कन
 शल्क

 क्या  बिजली  की  सप्लाई  में  इतनी  आप ah  Acid  त ६१  लग  na  |  सभी  उद्योगों  पर

 विपरित  प्रभाव  पड़गा ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  से  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  है

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  इस  समय  उत्तर  प्रदेश

 में  बिजली  की  और  कटौती  करने  के  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भाखड़ा  प्रबंध  मध्य
 राजस्थान

 और  दिल्‍ली  प्रदाय  संस्थान  प्रणालियों

 से  लगभग  2.6  मिलियन  यूनिट  बिजली  लेने  के  लिए  प्रबंध  किए  गए  हँ  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  फैसला  A  जान  ले  लिय  माल डिब्बे  सप्लाई  न  किय

 जान  के  बार  a  दिखायें

 2274.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  3

 क्या  उनका  ध्यान  एसी  विभिन्न  शिकायतों  की  और  दिलाया  गया  है  कि  माल डिब्बों  की

 कमी  क  कारण  उत्तर  प्रदेश  के  उद्योंगों  में  और  ata  खपत  के  लिये  कोयले  की  25  प्रतिशत

 आवश्यकता  भी  पूरी  नहीं  की  जा  रही  है

 यदि  तो  पर्याप्त  संख्या  में  मालडिब्बे  स-लाई  किये  जाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 मई  और  1973  में  स्तर  प्रदेश  को  कुल  करने  माल  डिब्बे  सप्लाई  कप  गय ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  उत्तर
 के  कोयल

 के  अपर्याप्त  संचलन  के  संबंध  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  gl  इस  समय  जितना  संचलन  हुआ

 वह  आवश्यकता  के  25  प्रतिशत  से  अधिक

 उत्तर  प्रदेश  सहित  सभी  को  कोयले  के  संचलन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कोयला

 खान  अधिकरण  के  guar  से  उपधघकक्‍्त  कदम  उठाये  जा  रहे

 Fo
 उत्तर  प्रदेश

 को  मई  और  जून  1973  में  बी०  आर०  ह  ७  +  एस०  एस०
 आइ०

 सिकता ओ
 J

 वालें  साफ्ट  कोक  और  हाड  कोक  के  संचलन  के  लिए  आबंटित  किये  गय

 डिब्बों  की  संख्या  1,716  और  3,275
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 Written  Answers  Sravana  16

 en  re  ee  ककवा  ne

 ,  1895

 (Saka)

 बिजली  कर्मचारियों  तथा  दिल्ल  विद्युत्‌  प्रदाय  संस्थान  के  बीच  समझौता

 2275.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  १  क्या  सिचाई  और  बीत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  1973,  में  बिजली  कर्मचारियों  तथा  दिल्‍ली
 विदित  प्रदाय  संस्थान

 के  बीच  समझौता  हो  गया  at;

 यदि  तो  समझौते  की  क्या  बातें  और

 समझौते  को  पूरी  तरह  से  लागू  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  हूँ  ?

 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उप संत  बाल  गोविन्द  :
 1973  में

 दिल्ली  विदित  प्रदाय  संस्थान  के  प्रबंधकों  और  किसी  भी  मान्यता  प्राप्त  युनियन  के  बीच

 कोई  समझौता  नहीं  हुआ  था  ।  अभी  विचार  विमर्श  हो  रहा  है  ।

 और  प्रश्न नहीं  उठता

 Foreign  Experts  in  Indian  engaged  in  Oil  Exploration

 2276,  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chem-
 icals  be  pleased  to  state  the  names  of  the  countries  whose  experts  are  at  present
 engaged  in  oil  exploration  in  India,  the  terms  and  conditions  of  their  assignments
 and  the  period  for  which  they  have  come  to  India  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 Dalbir  Singh):  Experts  only  from  the  USSR  are  assisting  the  ONGC  in  oil  prospec-
 ting  in  India,  at  present.

 The  experts  are  paid  a  monthly  salary  by  ONGC.  Additionally,  they  are  paid
 Also  their  cost  of  travel a  transfer  ‘grant  once  during  their  assignment.  from

 USSR  to  India  at  the  beginning  of  the  contract,  from  India  to  USSR  at  the  end  of
 the  Contract  and  the  cost  of  their  travel  from  India  to  USSR  and  back  during  their
 leave  periods,  are  borne  by  the  ONGC.  The  experts  are.  also  paid  air/  rail  fare
 and  daily  allowance  for  their  travels  within  India  on.  official  duty.  Additionally,
 the  experts  are  provided  by  the  ONGC  with  furnished  residential  accommodation
 and  medical  attendance,  free  of  charge,  durin

 g
 their  stay  in  India.  The  period  of

 their  stay  varies  from  18  to  34  months.

 Major  and  Medium  Irrigation  Schemes  in  U.P.

 2277.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:

 Shri  Martand  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  &  Power  be  pleased  to  Stale
 et

 ate

 (a)  the  number  of  major  and  medium  irrigation  schemes  under  implementa-
 tion  in  Madhya  Pradesh  at  present;  and

 (b)  the  irrigational  potential  expected  to  be  generated  as  a  result  thereof  ?

 The  De  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Balgovind
 Verma):  (a)  &  (b)  major  and  19  medium  irrigation  schemes  are,  at  present  under

 implementation  in  Madhya  Pradesh.  On  completion,  they  are  expected  to  provide
 an  irrigation  potential  of  8.83  lakh  hectares.
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 ्र  1973  लिखित  उत्तर

 Shortage  of  Railway  Wagons  for  Movement  of  Goods

 2278.  Shri  G.  P.  Yadav:

 Shri  N.  R.  Vekaria :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  still  an  acute  shortage  of  Railway  wagons  in  the  country,
 which  causes  delay  in  the  movement  of  goods  in  the  various  parts  of  the  country ;
 and

 (b)  the  measures  being  taken  by  Government  to  remove  the  shortage ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  Yes;  the  shortage  occurs  due  to  various  factor  like  agitations,  strikes,  undue
 delay  in  releasing  wagons  at  unloading  points  etc.,  resulting  in  delay  in  making
 wagons  promptly  available  to  trade.

 (b)  Various  steps  have  been  and/or  are  being  taken  to  improve  wagon  availa-
 bility-some  of  these  are

 {i)  Extending  the  scope  of  diesel  and  electric  traction  to  speed  up  movement.

 (ii)  Dumerrage  and  wharfage  rates  have  been  stepped  up  with  efiect  from
 j-12-72,  with  a  view  to  encouraging  trade  to  expedite  loading  and  un-

 loading  operations.

 (iii)  loading Co-operation  of  trade  is  being  continuously  sought  to  expedite
 and  unloading  operations,  as  well  as  to  increase  the  extent  of  movement
 in  train  load.

 with (iv)  As  on  1-7-73,  orders  for  manufacture  of  43,278  wagons  various
 wagons  manufacturers  including  Railway  Workshops  were  pending  and
 further  orders  for  about  20,000  wagons  are  expected  to  be  placed
 shortly.  Orders  for  more  wagons  are  being  processed  to  ensure  adequate
 availability  for  the  anticipated  level  of  traffic.

 (v)  Measures  and  facilities  for  repair  of  damaged  wagons  are  being  intensified.

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  तापीय  बिजली  घर  को  स्थापना

 2279.  श्री  आर०  के०  सिन्हा  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 (#)  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  फैजाबाद  में  एक  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने  अथवा

 इस  समय  विद्यमान  बिजली  घर  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  क्योंकि  मानसून  की

 स्थिति  अनिश्चित  रहने  के  कारण  ऐसा  क्रिया  जाना  आवश्यक  हो  गया  और

 x  ? यदि  तो  इस  बार  में  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या

 सिचाई  और  विद्या  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  जी  ।

 set  नहीं  उठता  ।.

 बड़े  स्टेशनों  पर  माल  वैगनों  की  पहुंच  तथा  सप्लाई  स्थिति  का
 दं  विक  चाट  में

 दिखाया  जाना

 2280.  श्री  आर  के०  सिन्हा  के e  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  व्यापारियों  की  सुविधा  के  लिये  बड़े  स्टेशनों  पर  माल

 वैगनों  की  पहुंच  तथा  सप्लाई  की  स्थिति  को  दैनिक  चाटे  में  दिखाने  का  और
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 Written  Answers  \ugust  7,  1973

 र  ms  Se

 यदि  at,  तो  यह  प्रबन्ध  किस  तारीख  से  किया  जायगा  और  यदि  तो  इसके

 कया  कारण  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  स्टेशनों मुहम्मद  शो
 कुरेशी  )

 और

 पर  पहल  से  विद्यमान  जिसके  अन्तर्गत  अलग  अलग  मागं कर्ताओं  को

 ata  टीम  किये  गये
 माल डिब्बों  की  सूचना  एक  पट्टे पर  लगा  दी  जाती  है  जो  विशेष  रुप  से

 इसी  प्रयोजन  के  लिए  होता  है  |

 कुछ  स्टेशनों  पर  उन  परेशानियों  जिनक  बारे  में  मालूम  माल  डिब्बों  की  पहुंच
 के  सम्बन्ध  में  टेलीफोन  दुबारा  सूचना  देने  की  प्रणाली  भी  विद्यमान  है  ।

 तीसरी  भरणी  के  रल  यात्रियों  के  लिये  आरक्षण  की  टाईप  की  हुई  सूची  का  दिखाया  जाना

 2281.  श्री  RAiTLo  के०  सिन्हा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  रेलवे  स्टेशनों  पर  अधिकांशतया  आरक्षण

 की  हस्तलिखित  सूचियां  लगा  जाती  है  जिसके  लेख  अस्पष्ट  होते  है  तथा  जिन्हें  पढने  में  af  are

 होती  और

 क्या  तीसरी
 श्रेणी

 के  रेल  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिये  प्रमुख  स्टेशनों  पर

 इन  सूचियों  की  टाइप  करक  लगान  का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हे  }

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  और  ऐसे  मुख
 जंक्शन  स्टेशनों  पर  जहां  आरक्षकों  की  मात्रा

 को
 देखते

 हुए  टाइपिस्ट ों
 को

 व्यवस्था
 करने  का

 औचित्य
 बनता  आरक्षण  चार्ट  टाइप  किये  जाते  है  ।

 gat
 मामलों  में  चाट  हाथ  से  लिकर

 बनाये  जाते  है  और  यह  कोशिश  की  जाती  है  कि  तीसरे  दर्जे  के
 यात्रियों

 की
 के

 लिए  प्लेटफाम  पर  तथा  गाडियों  पर  सुस्पष्ट  प्रतियां  चिपकाया  जायें  ।  ऐसे  प्रबन्ध  fea
 जा  रहे

 है  जहां-जहां  औचित्य  बनता  वहां  और  अधिक  टाइपिस्ट ों  की  व्यवस्था  की  जाये  जिससे  और

 अधिक  आरक्षण  चार्ट  टाईप  करवाने  की  व्यवस्था हो  सके  ।

 चल  विद्या  कन्द  की  स्थापना

 2282.  Mt  एस०  एन०  मिश्र  क्या  सिचाई  और  विदित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 Far  सरकार  ने  देश  में  एक  चल  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई

 निर्णय  किया

 (a)  यदि  तो  उसकी  मोटी  बातें  कया  और

 देश  मं  बिजली  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  में  ये  विद्युत  केन्द्र  कहां  तक

 सहायक  होंगे  ?

 सिचाई  और  विद्  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द
 :  से  उन  चल

 विदित
 केंद्रो  को  स्थापित  करने  की  तकनीकी  व्यवहार्यता  पर  जिनको  समुद्र  ट  पर  एक  स्थान

 ea  स्थान  तक  ले  जाया  जा  सकता  है  और
 जहां

 भी
 ATARARAT x asaT

 विदित  आपूर्ति
 we ee  के  पश्चात्‌  ही  अन्य  को

 कर
 सकते  जांच  हो  रही  है  ।  इस  जांच  के  पण

 तैयार  किया  जा  सकता  है  ।
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 ——

 मध्य  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  सोन  नदी  के  जल  के  बटवार  में  विवाद  का  हल

 >
 2283.  श्री  एस०  एन०  मिश्र

 श्री  मातंण्ड  fag  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  सोन  नदी

 के  जल  के  बटवारे  सम्बन्धी  विवाद  को  हल  कर  दिया  आर

 यदि  तो  विवाद  क  कब  तक  हल  होने  की  आशा  है  ?

 सिचाई  और  विद्वत्  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  और  सोन  जल

 और  वाण  सागर  परियोजना  पर  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  के  साथ

 विमर्श  हुए  है  और  सभी  तीनों  राज्यों  को  मान्य  प्रस्तावों  को  तैयार  करने  के  लिए  प्रयत्न  जारी

 राज्यों  के  मध्य  कोई  समझौता  हो  जाएगा रहे  और  यह  आशा  है  कि  निकट  भविष्य  में

 पांचवी  को  अवधि  के  दौरान  माल  और  यात्री  यातायात  में  वद्ध  को  संभावना

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 2284.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी

 पांचवी  योजना  की  अवधि  में  माल  और  यात्री  यातायात  में  fea  वृद्धि  होने

 की  संभावना  है  ;

 क्या  पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  प्रत्याशित  अतिरिक्त  यातायात  की  आवश्यकताओं

 की  पूर्ति  हेतु  रेलवे  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई

 >.
 ट् यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या

 विभिन्न  जोनल  रेलों  द्वारा  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  पांचवी  योजना  अवधि  में

 अतिरिक्त  माल  और  यात्री  यातायात  के  लक्ष्य  और  उनक  लिए  अपेक्षित  परिव्यय  अभी  योजना

 आयोग  के  परों  से  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  किये  जाने  है  ।  इन  लक्ष्यों
 को

 अन्तिम  रुप  दे  दिये  जाने

 के  बाद  ही  अतिरिक्त  यातायात  की  ढुलाई के  लिए  आवश्यक  कदम  जायेंगे
 |

 गोरखपुर  उर्वरक  कारखाने  का  विस्तार

 2285.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मन्त्री
 यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि

 क्या  गोरखपुर  उर्वरक  कारखाने  का  विस्तार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  विस्तार  की  मोटी  रूप  रेखा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 गोरखपुर  योजना  जो  विश्व  बैंक  डी०  To)  के  10  मिलियन  डॉलरों

 के  ऋण  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  यूरिया  के  उत्पादन  को  11.82  करोड़  रुपये  की  अनुमानित
 लागत  पर प्रतिवर्ष  174,000  मीटरी टन  से  प्रतिवर्ष  285,000  मीटरी  टन  तक  बढ़ाने के  लिये

 बनाई  गई  परियोजना  1975  तक  मुकम्मल  हो  जाने की  आशा है  |
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 वर्ष  1973-74 के  दौरान  जाम्बिया  को  यात्री  डिब्बों  का  निर्यात

 2286.  यमराज  प्रसाद  मंडल  :

 शी  ईश्वर  चोरों  :

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1973-74 के  दौरान  जांबिया  को  यात्री  डिब्बे  निर्यात  करने  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कितने  मूल्य  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुए

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  और  1970  में

 जाम्बिया  रेलों  द्वारा  जारी  की  गयी  टेण्डर  इनक्वायरी
 के

 सम्बन्ध
 में

 सवारी  डिब्बा
 मद्रास

 ने  14.  81  लाख  रुपये  मूल्य के  6  सवारी  डिब्बों  की  सप्लाई  का  एक  आंध्र  प्राप्त  किया  था  ।  ये

 सवारी  डिब्बे  1973  में  जाम्बिया  को  समुद्री  जहाँ  से  भेजे  जा  चुके

 1973  में  जाम्बिया  को  86  सवारी  डिब्बों  की  सप्लाई  के  लिए  एक  अन्य  दर  प्रस्तुत  की

 गयी  थी  ।  लेकिन  यह  आर्डर  जापान  ने  येन  क्रेडिट  के  आधार  पर  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 तीस्ता  बांध  योजना

 2289.  श्र  रानी  सेन

 श्री  भोला  मांझी

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  रेश  की  गई  तीस्ता  बांध  योजना को  मंजूरी
 दे

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इस  पर  कितनी  लागत  और

 इस  योजना  को  कार्यरूप  देने  के  लिये  राज्य  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  कितनी  होगी
 और  किस  प्रकार  की

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  से  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  तीस्ता  दराज  परियोजना  की  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट

 में  महानंदा  नदी  की  ओर  एक  ars  नहर  सहित  गजलडोंबा  पर  तीस्ता  नदी  पर  एक  बराज  का  निर्माण

 और  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  राज्यों में  5  लाख  एकड़  सी०  भूमि  को  सिंचित  करने

 के  लिए  सोनापुर हाट  पर  महानंदा  पर  एक  दुसरे  बराज  के  साथ  एक  नहर  प्रणाली  का  निर्माण  44.6

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  परिकल्पित  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत्‌  आयोग
 में

 afr

 योजना  रिपोर्ट  की  तकनीकी  जांच  लगभग  पूर्ण  हो  चुकी  चूंकि  स्कीम  पश्चिम  बंगाल

 और  बिहार  दोनों  राज्यों  को  लाभ  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  का  अभी  समाधान  किया  जाना

 अब  इस  पर  दोनों  सरकारें  विचार  कर  रही  हैं  ।

 वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने से  पहले  परियोजना  को
 अभी

 तैयार  और

 स्वीकृत  किया  जाना  है  ।
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 गुजरात  में  गावों  में  बिजली  लगान

 ह 2290.  श्री  वे कारिया

 श्री  डी०  पी०  जाना

 क्या  सिचाई  और  वि  द्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  योजना  में  जिलावार  गुजरात  राज्य  में  अब  तक  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई

 और

 पांचवी  योजना  में
 राज्यवार  कितने  गांवों

 में  बिजली
 लगाई  का  प्रस्ताव

 सिखाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  विवरण  संलग्न  है  |

 और  पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विवरण

 चतुर्थ  योजना  के  दौरान  30-6-1973  तक  एज रात  में  विद्या  तीन  ग्रामों  कए  जिल-वार  ब्यौरा

 ——

 जिले  का  नास  ग्रामों  की  चतु  योजना  चतुर्थ  योजना
 क्रम

 के  आरंभ स०  कुल  संख्या  (  1-4-69  से

 में  (1-4-69)  30-6-73

 को  विद्युत  के  दौरान

 कृत  ग्राम  विद्युतीकृत
 ग्राम

 ed  i rs

 बुल सर  832  188  131

 1,280  212  146 सूरत
 फंगस  312  8  14

 asta  1,217  141  150

 बड़ौदा  1,691  302  223

 पंचमहल  1,915  96  103

 कैरा  965  427  124

 अहमदाबाद  884  163  109

 थ  79  48  14 गांधीनगर

 10  साबर कन्या  1,500  150  195

 11  210  189 मेहसाना  1,084

 12  कंस कन् था  1,359  68  128

 13  कच्छ  905  126  82

 14  राजकोट  855  187  173

 15  660  78  81 सुरेन्द्रनगर
 16  881  130  131

 17  अमरेली  59F  79  126

 18  जामनगर  701  85  123

 19  171  252 जूनागढ़  1,069
 wen  er

 18,584  2,869  2,494
 eee,
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 बिदेशी  औषधी  भो  के  विस्तार  पर  प्रतिबंध  लगान  का  प्रस्ताव

 2291.  नौ  वकारि या

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  औषधि  फर्मों
 के  6 नग  | क क वस्त  र  a थ  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  देश  में

 विदेशी  भेषज  कम्पनियों  के  विस्तार  का  नियंत्रण  निम्नलिखित  उपायों  द्वारा  किया  जाता  N

 (1)  निर्माण
 परियोजनाओं  के  अनुमोदन  में  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्न  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 हू ं|

 (2)  sos  औषधियों  की  और  अधिक  संख्याओं  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  निर्माण ।

 (3)  आमतौर  पर  विदेशी  फर्मा  को  सुयोग  निर्माण
 के

 लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  नही  दिये

 जाते  जब  तक  कि  प्रपूंज  औषधियों  के  उत्पादन  की  व्यवस्था  उसके  साथ  न  हो  ।

 (4)  उनसे  अधिक  मूल  अवस्था
 से  प्र पुंज  औषधियों  के  उत्पादन  आरम्भ  करने

 के
 लिये  और

 अपने  प्रपूंज  औषधि  उत्पादन  का  उचित  भाग  संबंध  समतलीकरण  कर्ताओं  को  उपलब्ध  करना

 क्षमता  में  विस्तार  या  नई  क्रिया  के  आरंभ  करने के  लिये  शर्तें  के  तौर  पर  कहा  गया है  ।

 (5)  क्षमता  में  विस्तार  के  लिये  या  नई  क्रिया  आरम्भ  करने  के  लिये  उचित  निर्यात  बाध्यता

 की  शतं  लगाई  जाती  हैं  ।

 (6)  निर्माण  क्रियाओं  में  विस्तार  की  स्वीकृति  के  समय  विदेशी  इक्विटी  को  उत्तरोत्तर  कटौती

 और  उसके  साथ  साथ  भारतीय  पूजी  की  अनुरुप  वृद्धि  की  जाती  है  ।

 कोयल  की  कमी  के  कारण  यात्री  तथा  माल  गाड़ियों  को  रद  करना

 2292.  शी  राज  राज  सिंह  देव

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  के  संकट  के  कारण
 अनेक  यात्री  तथा  माल  गाडियों  को  रद्द  कर

 दिया  गया

 और

 रेलवे के  पास  कोयले  की  अचानक  कमी  के  क्या  क्लास

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  डफी  :  जी  अधिक  महत्वपूर्ण  यातायात

 के  लिए  कोयला  बचाने के  वास्ते  कुछ  महत्वहीन  गाड़ियां  रह  कर  दी  गयी  थीं  ।

 ताप  बिजली  घरों  और  इस्पात  उद्योगों  के  लिए  कोयले  की  मांग  बहुत  बढ़  जाने  के

 स्वरुप  कोयले  की  उपलब्ध  सप्लाई  में  रेलवे  का  हिस्सा  कम  हो  गया  है  ।  बिजली  की  भारी  कमी  के

 कारण  बंगाल-बिहार  के  कोयला  क्षत्रों  के  रानीगंज  क्षेत्र  में  कोयले  के  उत्पादन  में  गिरावट  आ  जाने  के  कारण

 रेलों  के  उपयोग  के  लिए  भाप  कोयले  की  उपलब्धता  में  और  कमी  आ  गयी  है  ।
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 पांचवी  योजना  मे  विद्युत  परियोजनाओं  को  उपकरणों  की  सप्लाई  के

 fad  धन  की  व्यवस्था

 2293.  थी  Ato  के०  जाफर  हीरो

 भी  उमराव  अफजलपुरकर

 बया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिये  कच्चे  माल  और

 उपकरणों  की  पर्याप्त  व्यवस्था  की  है  जिससे  देश  को  इस  वर्ष  की  तरह  विद्युत  संकट  का  सामना न
 करना  और

 यदि  तत् संबंधो  रुप  रेखा  कया  है

 सिचाई  और  विद्या  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  (a)  विद्युत  के

 बारे में  पांचवीं  योजना  को  अन्तिम  रुप  दिया जा  रहा  योजना  को  अन्तिम  रुप  देते  समय
 विद्युत

 परियोजनाओं  के  लिये  आवश्यक  कच्चे  माल  और  उपस्करों  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  इस  उद्देश्य
 के  लिए  आवश्यक  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मेसर  मं  बिजली  को  कटौती

 sf  op]
 2294.  श्री  ato  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  सिचाई  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा

 कया  लिगनामककी
 जलाशय

 में  भंडारण  स्थिति
 में  सुधार  होने  की  दृष्टि से  मंशूर  राज्य

 में  बिजली  की  कटौती  को  खत्म  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  और  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 बालगोविन्द  :  लिंग नाम वकी  जलाशय  के

 संचय  के  सुधार  हो  जाने  से  एच०  टी  ०
 उपभोक्ताओं

 के  अतिरिक्त  मंसुर  राज्य  में  विद्युत  की  कटौती

 को  समाप्त  कर  दिया  गया है  ।  उनके  मामले  में  10  प्रतिशत  की  कटौती  अभी  जारी  संचय

 स्थिति  में  और  सुधार  हो  जाने  स्थिति  का  पुनरीक्षण  फरिया  जाएगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रल  डिब्बों  आदि  के  उपकरणों  के  निर्माण  में  आत्म-निभाता  प्राप्त  करना

 2295.  थी ०  के०  जाफर  दारो  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fp

 क्या  सरकार  ने  रेल  डिब्बों  आदि  के  उपकरणों  के  निर्माण  में  आत्मनिभंरता  प्राप्त  कर

 ली  हैं  और  इनकी  आयात  की  निर्भरता  को  बहुत  कम  फर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरुप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 भारत  अब  रेलवे  चल  स्टाक  उपस्कर

 के  निर्माण  में  आत्म  निर्भर  है  ।  1971-72 में  413  करोड़  रुपय  से  अधिक  की  कुल  खरीद  में

 40
 करोड़  रुपय  की  खरीद  आयात  द्वारा की  गयी  थी  अर्थात  1951-52  के  लगभग  30 प्रतिशत  की  तुलना

 में  10  प्रतिशत  से  कम  खरीद की  गयी  ॥

 आत्मनिर्भर
 रता  की  दिशा  में  तथा  विदेशी  सामानों  की  जगह  देशी  सामानों  के  इस्तेमाल  के

 tau  किये  गये  प्रयास  के  पहले  ही  भारी  उपलब्धियां  प्राप्त  की  जा  चुकी हैं जिसकी  वजह  से

 विदेशी  मुद्रा  की  भारी  बचत  हुई  है  यद्यपि  यह  तत्काल  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  कितनी  बचत  हुई  ।
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 गोआ  में  तेल-दोहन  कारखाने  अत  स्थापना  :

 2296.  शी  बसन्त  साठ  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गोआ  में  प्रस्तावित  तेल-शोधन  कारखाने  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 क्या  सरकार ने  इस
 मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 प्रदूषण  के  खतरों  के  सम्बन्ध  में  गोआ  सरकार  की  आशंका  प्रौद्योगिक  रूप  से  कहां  तक  उचित

 सरकारी  स्तर  पर  क्या  भावी  कायंवाही  करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  से  प्रस्ताव  के  सभी

 पहलुओं  पर  अभी  विचार  हो  रेहा  जिससे  प्रदूषण  के  खतरे  भी  सम्मिलित  है  तथा  इस  विषय  पर

 अभी  तंक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 तूफान  थोड़ा  निवारण  समिति  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  उड़ीसा  में  संरक्षणात्मक  उपायों
 के  लिए  प्रस्ताव  तयार

 2297.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  सचाई  और  बैद्य त  मंत्री a  १४  ५  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  तुफान  पीड़ा  निवारण  समिति  की  सिफारिशों
 के  आधार  पर  पांचवीं  योजना  की  अवधि

 के  दौरान  संरक्षणात्मक
 उपायों  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  सुझाव

 दिया  गया

 उड़ीसा  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  संरक्षण  के  लिये  इस  समिति  ने  अब
 तक  क्या  मुख्य

 सिफारिश

 की

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  तैयार  किये

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बाते  क्या

 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :
 से  उड़ीसा  में

 तटीय  क्षेत्रों  के  बचाव के  लिए
 चक्रवात  संकट  निवारण  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  के  अंतरगत

 टीलों  का  तूफान  आश्रयों  का  ज्वारभाटा  जला ला वन  से  संकटग्रस्त  होने  वाले  समुद्र  तट

 के  साथ  समुद्री  तटीय  तटबंधों  का  भू-कटाव  को  रोकने  और  पवन
 वेग  कम

 करने

 लिए  लगभग  1  किलोमीटर  की  दूरी  तक  वन  रोपण  करना  आता  है  ।

 चक्रवात  संकट  निवारण  समिति  की  सिफारिशें  उड़ीसा  सरकार  को  आवश्यक  कार्यवाही  करने

 के  लिए  भेज  दी  गई  हैँ  ।
 पांचवीं  योजना

 के
 दौरान  कार्यान्वयनाथं  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए  गए

 सु  रक्षात्मक  उपायों  के  प्रस्ताव  तेयार  करने  के  लिए  भी  राज्य  सरकार  को  सुझाव  दिया  गया  है  ।  राज्य

 सरकार  से  अभी  तक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  है  ।
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 हुबली  डिवीजन  मध्य  र  में  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त

 aa  हालत  बताकर  पदावनति

 2298.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  रल मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है
 कि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  गठन के  दौरान  स्वेच्छा  से  तबादला

 चाहने  गाल  कर्मचारियों  को  अन्य  रेलवे  में  तबादले के  विकल्प  को  अनुमति  इस  आधार  पर  नहीं  दो

 गई  थी  कि  नियमित  काय  को  निपटाने  के  लिये  हुबली  डिवीजन  में  ५
 त

 कर्मचारी  नहीं  और

 यदि  तो  प्रशासन  द्वारा  अब  कर्मचारियों की
 संख्या  अतिरिक्त  तथा  फालतू  बता  कर

 कमंचारियों  की  पदावनति  करने  के  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  दक्षिण  asa  रेलवे  के  गठन  के  समय

 हुबली  मंडल  में  फालतू  कमंचारी  नहीं  थ  ।  इसलिए  अन्य  मण्डलों  या  अन्य  रेलवे में  तबादला  चाहने
 वाले  कमंचारियों  कौ  तबादले को  अनुमति  प्रति-व्यक्ति” के. आधघ।र आध।र  दी  गयी  थी  कुछ
 कर्मचारियों  का  इस  आघार  पर  तबादला  किया  गया  था  |

 गाड़ियों  का  उत्तरोत्तर  डीजलीकरण  करने  और  बिजली  गाड़ी  के  रनिंग  कर्मचारियों

 की  आवश्यकताओं
 की

 समीक्षा  करने
 के

 क्राइम  कुछ  लोको  रनिंग  कर्मचारी
 अब  फालतू  हो  गये  हैं ।

 लोकों  रनिंग  हुबली-डिवीजन  को  पदावनति  के  बार

 म  लोको  रनिंग  स्टाफ  एसोसियेशन  हुबली-डिवीजन  से  ज्ञापन

 2299.  भी  समर  मुखर्जी  :  क्या  रल  यह बतान  की  gal  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  लोको  रनिंग  हुबली  डिवीजन  की  पदावनति  के  बारे  में  लोको  रनिंग

 स्टाफ  दक्षिण  मध्य  हुबली  डिवीजन  के  उपाध्यक्ष  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 (८  ह

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  जी  हां  ।

 गाड़ियों  का  उत्तरोत्तर  डीज़लीकरण  होने  के  कारण  और  बिजली  गाड़ियों के  रनिंग

 चारियों
 की  आवश्यकताओं  की  समीक्षा  करने  पर  कुछ  लोको  रनिंग  कर्मचारी  अब  फालतू  हो  गये

 ह

 भारतीय  उवंरक  निगम  के  कार्यकरण  की  केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरों  द्वारा  जांच

 2300.  श्री  समर  गह  :  क्या  और  रसायन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 =
 |  क  )  क्या  हाल  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  और  सरकार  द्वारा  किये  गये  अन्य  उपायों  से

 भारतीय  sts  निगम  में  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गया  और

 यदि  तो  भारतीय  उर्वरक
 निगम

 को  ga:  क्रियाशील  बनाने
 के

 लिये  सरकार
 का

 क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 :  जी  नहीं  | Hedya  जांच

 ब्यूरों  की  जांच  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  carat  के  कहने  पर  शुरू  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  निद  दिनों  का  सवा-निवृत  होना

 2301.  श्री  समर  गह  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  भारतीय  sae  निगम
 के  अनेक

 निदेशक  आगामी
 वर्ष  सेवा  निवृत्त  हो

 क्या  इन  निदेशकों  की  सेवा  बढ़ाई  जायगी  अथवा  उन्हें  कोई
 नथा  काय  ara  fear

 जाएगा 5  और  यदि  नश  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 क्या  इन  निदेशकों  के  सेवा-निवृत्तਂ  हो  जाने
 के  बाद  भारतीय  उकेरा  निगम  का  पुर aaa

 किया  और

 तो  भारतीय  sf  निगम  के  प्रस्तावित  पुनर्गठन  की  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  केवल
 दो  निदेशक  जिनमें

 प्रबन्धक  निदेशक  शामिल  अगले  वर्ष  से  विपत्ति  की  आयु  तक  पहुंच  जायेंग े।

 इस  समय  .  नहीं  जाता  |

 भारतीय
 उर्वरक  निगम  के  पुनर्गठन  का  प्रश्न  उत्तर के  भाग  में  बताये  गये  निदेशकों

 की  से वा-निवृत्ति  से  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 प्रश्न  '  नहीं  उठता  1

 आंध्र  प्रदेश  मं  जल  तथा  तापीय  बिजलीघरों  म  अप्रिय  क्त  पड़  आयातित

 उपकरण

 2302.  श्री  पी०  नरसिम्हा  र  डी  :
 क्या  सिचाई  और  विद् यत थक  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  आयातित  और  देशीय  विद्युत  प्रजनन  उपकरण  अप्रयुक्त  पड़े  होने  पर  आंध्रा  प्रदेश

 में  अनेक  जल  तथा  तापीय  विद्युत  योजनाओं  में  प्रगति  नहीं  हो  रही है  ;

 यदि  तो  एसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कया  काय  वाही  करने  का

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  (%) )  और  सिविल
 कार्यों

 में  देरी  होने  के  कारण  इलेक्शन  होने  तक  निम्न  fare  जल  विद्युत  क  और  (2)  X  100

 के  लिए  उपस्करों  के  कुछ  भाग  को  भण्डार  में  रखना  पड़ा  |

 (77)  परियोजना  पर  सिविल  कार्यों  में  तेजी  लाई  गई  है  और  इलेक्शन  काय  इस  महीने  के  दौरान

 आरंभ  होने  की  प्रत्याशा  कार्यों  में  तेजी  लाने  के  लिए  पिछले  वर्ष  अतिरिक्त  धन  उपलब्ध  किया  गया

 था

 आंध्र  प्रदेश  में  नागार्जुन  सागर  म  पंप  कर  के  जमा  किये  गये  जल  से  विदयत च चो ि  प्रजनन  की

 योजना  के  लिए  विदित  प्रजनन  उपकरणों  का  आयात ५  १४ ११

 2303.  श्री  oto  नरसिम्हा  test  :
 क्या  सिचाई और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  fa

 देश  में  कौन-कौन  सी  विद्युत  प्रजनन
 परियोजना हूँ

 जिनके  लिए  विद्युत  प्रजनन  उपकरणों
 और  मशीनरी  का

 आयात
 आवश्यक  पाया  गधा है  और  इन्हें  लाइसेंस  दिया  गया
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 क्या  OT ST.  प्रदेश  में  नागार्जुनसागर  में  पंप  कर  के  जमा  किये  गय  जल  से  विद्युत की  योजना

 के  लिये एसे  उपकरणों  के  आयात  ५२  विचार  किया  गया  है  और  लाइसेंस  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  (a  केन्द्रीय  सरकार
 i लिखित  परियोजनाओं  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  संयंत्रों

 क ेआयात  करने  की  क

 (1)  ओवर  ताप-विद्युत  उत्तर  प्रदेश  (2X  200  ।

 (2)  कुग्डाह  जल-विद्युत  परियोजना  तमिलनाडु  (1X  60  तथा  1X  50

 (3)  लिंग नायक को  जल-विद्या  मंसुर  (227.5  |

 (4)  सुरु लि यार  जल-विद्युत  तमिलनाडु  (1X  35  .  ।

 (5)  साइलेंट  घाटी  जल-विद्युत  केरल  (3x  40  ।

 और  पम्प  संचय  स्कीम  के.लिए  विद्युत  संयंत्रों  के  आयात  के  प्रस्ताव  को

 तब  तक  के
 लिए

 स्थगित  कर  दिया  गया  है  जब  तक  कि  उन्  परिणामों  की  जांच  नहीं  हो  जाती  जो  कि
 आंध्र  प्रदेश

 में  पहल ेसे  हाथ ४
 ली  गई  अन्य  दो  महत्वपूर्ण  स्कीमों  लोअर  fare  तथा  कोठागुडम

 का  तेजी  के  साथ  तथा  समय  के  अंदर  कार्यान्वयन  नहीं  हो  जाता

 वी०  एच०  ई०  एल०  को  इन  पम्प  टर्बाइन ों  के  निर्माण  के  लिए  शिल्पविज्ञान  के  आयात

 करने  हठ  च  को स्लोवाकिया के  साथ  बातचीत  करने  को  कहा  गया  है  |

 अन्य  प्रदेश  में  अप्रिय क्त  सिचाई  क्षमता  का  उपयोग

 2304.  श्री  पी०  नरसिम्हा  क्या  सिचाई  और  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 : xv

 आंध्र  प्रदेश में  विभिन्न  सिचाई  परियोजनाओं  के  अधीन  इस  वर्ष  के  दौरान
 अप्रयुक्त  सिंचाई

 क्षमता  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  are

 सिंचाई  क्षमता  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  किस  तरह  के  प्रोत्साहन
 और  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ?

 सिचाई  और  जिदयत च्७ 2 ६  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  ar (@) )  1971-72

 और  1972-73 के  वर्षों  के  आंध्र  प्रदेश में  बाद  तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं से  शक्यता

 और  समायोजन  निम्नलिखित  रहा  है  :

 ———  nn

 को  समाप्त  होन  वाला  ay  शक्यता  (000  हेक्टेयर

 समायोजन

 1971-72  864.13  685.  48

 1972-73  >  873.72  729.53

 a आंध्र
 प्रदेश में

 सम
 aah  की

 गति
 अपेक्षतया  संतोषजनक  हैं

 ।  राज्य
 सरकार  ने  भी  कुछ  आयकर

 जिस  aoTl विकास  कार्यक्रम  हाथ  लिए  हँ  ।  भारत  सरकार  नागा  nd  aN  पोचमपाद में  ग्राम  सड़कों  तथा

 मार्के  टिंग  काम्पलेक्सिस  जैसी  कुछ  आधारभूत  सुविधाओं के  लिए  विशेष  सहायता  दे  रही  है
 ।
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 a  आ...»

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  द्वारा  बिजली  और  डीजल  के  इंजनों  का

 उत्पादन

 2305.  श्री  दीनन  भट्टाचार्य  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वर्ष  1973
 के  दौरान  महीने-वार  बिजली  और  डीजी

 के
 इंजनों  का  उत्पादन  लक्ष्य  क्या है  और  1973  तक

 कुल  कितने  इंजनों  का  उत्पादन  हुआ  और  चित्तरंजन
 में  इंजनों

 का  महीनेवार  कितना  उत्पादन

 क्या  डिजाइन  संबंधो  खराबियों  के  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  के  प्रशासन  के
 कमजोर  प्रबंध  के  कारण  सारे  उत्पादन  विशेषकर  फाउंड्री  एण्ड  करेक्शन  मोटर-शापਂ  को
 भारी  हानि  हो  रही

 उत्पादन  a  ey  कया  है  और  इस  महीनेवार  उत्पादन  कितना
 होता  है  तथा  क्या  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  ज  की  के  उत्पादन  में

 सुधार  करने  के  लिए

 कोई  प्रयास  किया  जा  रहा  यदि  तो

 रल  मंत्रालय  बैल  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  चौथी  योजना  के  उत्पादन  कांयं  क्रम

 के  आधार  1973-74  में  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  का  योजनाबद्ध  उत्पादन  इस  प्रकार  है

 डीजल  हाइड्रॉलिक  e  54

 बिजली  के  इंजन  एं  सी०/एम०  go  56

 बिजली  के  इंजन  डी०  सी०/एफ०  टी ०  14

 बिजली के  इंजन  To  सी  [Sto  सी ०  )

 126

 तामा

 वार्षिक  3cqiea  काय  क्रम  के  आधार  पर  अनिवार्य  उपस्कर  और  बिजली  की  सप्लाई  को  उप

 लापता  पर  निसार  करते  मासिक  उत्पादन  का  समंजन  किया  जाता  है  |

 1973-74  के  दौरान  73  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  का  वास्तविक  उत्पादन  इस

 प्रकार  हैं  :--

 महीना  उत्पादित  इंजनों  की  संख्या
 क Me  ee

 बिजली  इंजन  डीजल
 शूटिंग

 इंजन

 73.  4

 73  4

 iy ind  4

 नति मणि/ धीन  बिजली  इंजनों  को  आयातित  उपस्करों  की  कमी  के  कारण  अप्रेल  और  1973

 में  पूरा  नहीं  किया  जा  सका

 चित्तरंजन  इस्पात  ढलाई  कारखाने  के  उत्पादन  में  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  सप्लाई
 में  भारों  कमी  और  उपयोग  पर  पाबन्दी  के  कारण  हैं  न  कि  प्रशासन  को  कमजोर  प्रबंध  व्यवस्था  के  कारण  |

 इस्पात  ढलाई  कारखाने  के  लिए  आवश्यक  न्यूज  टिक  पावर  और  तरल  आक्सीजन  के  लिए  अपेक्षित

 कामप्रे रड  वायु  की  उपलब्धता  पर  भी  बिजली  की  कमी  का  कुप्रभाव  पड़ा  है  ।
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 क्षण  मोटरों  के  प्रयोग  के  समय
 प्रकाश

 में  आने  वाले  अभिकल्प  दोषों  को  हटाने  के  लिए  जो  तरमीम

 करना  आवश्यक  हो  गया  उसके  कारण  क्षण  मोटरों के  निर्माण  में  कमी  आयी है  इसके  लिए
 प्रशसन  को  प्रबंध  व्यवस्था  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जा  सकता

 चित्तरंजन  इस्पात  ढलाई  कारखाना  मीट्रिक  टन  इस्पात  ढलाई  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता

 के  लक्ष्य  के  साथ  स्थापित  किया  गया  है  |  प्रारम्भिक  चरणों  में  भाप  इंजनों  के  लिए  अपेक्षित  हल्के
 किस्म  के  इस्पात  ढलाई  के  सामान  तैयार  किय  जा  रहे  भाप  इंजनों  का  उत्पादन  धीरे  धीरे

 कम  करने  और  डीजल  एवं  बिजली  रेल  इंजनों  उत्तरोत्तर  बढ़ाने के  फलस्वरूप  चिंत  रंजन
 कारखाना

 अब
 डीजल

 और
 बिजली  रेल  इंजनों  के  लिए  अपेक्षित  परिष्कृत  और  अधिक  जटिल

 fara  के  इस्पात  के  सामान  तैयार  कर  रहा है  ।  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  और  इन

 परिष्कृत  और  जटिल
 किस्म

 के  ढलाई
 के

 सामानों  को  त॑  यार
 करने  के  लिए  निरंतर  T4eq  करके

 रजनी  इस्पात  कारखाने  में  उत्पादन  उत्तरोत्तर  बढ़कर  प्रति  वर्ष  9,000  मीट्रिक  टन  अथवा  प्रति

 मास  औसतन  750  मीट्रिक  टन  टनों  में  )  के  स्तर  तक  पहुंच  गया है  ।  उत्पादन  का  स्तर
 समय  समय  पर  अपेक्षित  ढलाई  सामान  के  भार  और  उसकी  किस्मों  पर  fade  करता है  |

 चाल वह  में  (TA,  73  इस्पात  ढलाई  कारखाने  में  उत्पादन  इस  प्रकार रहा  है
 :--

 मा  समी कृत  टनों  म॑  उत्पादन

 73  514

 73  343

 73  576

 इस्पात  ढलाई  कारखाने  के  उत्पादन  में  सुध।र  उस  हद  तक  बिजली  और  तरल  आक्सीजन  को  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करता  है  जिस  हद  तक  कि  संभावित  लक्ष्यों  की  पूर्ति  के लिए  उनकी  आवश्यकता  हो  |

 स्टाफ  परिषद  को  समाप्त  करने  और  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वक्त  की

 यूनियन  को  मान्यता  देने  की  मांग

 2306.  शी  दोहन  मटद्टाचायं  क्या  रल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय स्टाफ  परिषद्‌  -  और  स्टाफ
 काउंसिल  की

 1973  के  दौरान

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  चित्तरंजन में  कितनी  बैठक

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्कर्स  की  केन्द्रीय  स्टाफ  परिषद्‌  को  वर्तमान  अवधि  कब  प्रारंभ  हुई
 और  क्या  पहली  बेठक  किये  जाने  से  पूर्वे  केन्द्रीय  स्टाफ  परिषद्‌  के  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  चुनाव  पुरा

 हो  गया  और

 क्या  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वैसे  श्रमिकों  ने  स्टाफ  परिषद्‌  को  समाप्त  करने  और

 को  मान्यता  देने  की  मांग  की  यदि  तो  उस  पर  रेलवे  अधिकारियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी
 कुरदी) ई । आ

 :  1973  में  चित्तरंजन रेल  इंजन  कारों

 अदालत  की  विशेषाज्ञा के  अन्तरिम खाना  में  सेन्ट्रल  स्टाफ  काउन्सिल  एक  बैठक
 लादेश  के  कारण

 एरिया
 स्टाफ  काउन्सिल

 )
 की

 1973  में  कोई  बैठक  नहीं  हो  सकी  ।

 सेन्ट्रल  स्टाफ  काउन्सिल  की  वर्तमान  अवधि  1-
 4-7 5  से  शुरू  हुई  थी

 |

 पहली  बैठक  के  आयोजन के  समय  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  आठ  स्थान  खाली  थे
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 कर्मचारियों  के  एक  भाग  स्प  काउन्सिल  समाप्त  करने  तथा  यूनियन  को  मान्यता
 देने  की  म

 मांग  की  थी
 ।

 सरकार  की  नीति  रेलवे  के  उत्पादन  यूनिटों
 में  कम

 चारियों  की  यूनियनों  को  मान्यता
 नदेने  की

 सपर  पासंल  एक्सप्रेस  को  चलान  के  लिय  दिल्‍ली  और  म  गल सराय  के  बीच

 71  अप  और  72  :  डाउन  गाड़ियों  का  बन्द  किया  जाना

 2307.  श्री  महा दीपक  सिंह  शाक्य  क्या  रल मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1973
 से  पार्सलों  के  शीघ्र  परिवहन  के  लिये  दिल्ली  और  मुगलसराय के  बीच  71

 अप  और  72  डाउन  बन्द  करके  एक  सुपर  पासंग  एक्सप्रेस  चालू  की  गयी  है  ;

 )  यदि  तो
 उन  स्टेशनों पर  कया  प्रबन्ध  किया  गया  हैं  जहां  अप  और  डाउन  दोनों  और

 पासंग  यातायात  नियमित  रूप  से  भारी  होता  है  तथा  जहां  सुपर  पार्सल  एक्सप्रेस नहीं  रुकती  ;

 क्या  71  अप  तथा  72  डाउन  गाड़ियां  मुगलसराय  तथा
 हावड़ा  के  बीच  पूर्वी  रेलवे

 में
 अब

 भी  चल  रही  है  ;  और

 यदि  तो  उत्तरी  रेलवे  पर  दिल्‍ली  और  मुगलसराय  के  बीच  इनके  बन्द  करने  के  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी  15-4-1973 से

 उन  सभी  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  सुपर  पार्सल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  ठहरावें  की  व्यवस्था

 के  बीच  के  स्टेशनों  ह... पे पासल  यातायात  की  निकासी
 है  जहां  पारसल  यातायात  नियमित  रूप  से  और  निरन्तर  अधिक  रहता  है  |  हावड़ा और  मुगलसराय

 में  तीन  बार  चलने  वाली  73  अप  /
 74  डाउन  पार्सल  एक्सप्रेस  गाड़ियों से  भी  की  जाती  है  ।  उत्तर  रेलवे  के  गाज़ियाबाद और  मंज़ा  रोड़

 के  बीच  के  स्टेशनों  जहां  सुपर  एक्सप्रेस  नहीं  पार्सल  यातायात  की  निकासी  40  डाउन  दिल्‍ली

 हावड़ा  जनता  एक्सप्रेस  द्वारा  की  जाती  है  |

 जी  लेकिन  अब  इन्हें  73  डाउन  कहा जाता  है  और  ये  हफ्ते  में  तीन  बार  चलती

 el

 चूंकि  मुगलसराय -
 दिल्‍ली  खंड

 के
 स्टेशनों

 से  पार्सल
 यातायात

 की
 निकासी  71/72  सुपर

 पार्सल  एक्सप्रेस  गाड़ियों
 और

 4
 जनता  एक्सप्रेस  द्वारा  की  जाती  पुरानी  71/  72

 पारसल  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  को  इस  खंडा  पर  चलायें  रखना  औचित्यपूर्ण नहीं  समझा  गया  है  ।

 कलकत्ता  ओर  अहमदाबाद  के  बीच  सीधी  गाड़ी  चलाना

 रेंगो  चि
 2308.  भ | |  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करना :

 क्या  कलकत्ता  और  अहमदाबाद  के  बीच एक  सीधी  गाड़ी  चलाने  की
 वांछनीयता

 के
 बारे

 में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी

 हावड़ा  और  अहमदाबाद  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  चलाना  इस  समय  परिचालन की  दूषि
 से  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  मार्ग  में  पर्याप्त  लाइन  क्षमता  की  कमी  है  और  हावडा  में  मीनल  सम्बन्धी

 अपेक्षित  सुविधाओं का  अभाव  है
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 एक  जा पानों  फन  दवारा  गोआ-वरक़  परियोजना  स्थापित  करने  में  विलम्ब

 2309.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कस क्या  टोयो  की  जापानी  फर्म  गोआ  उर्वरक  परियोजना  को  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  पुरा
 नहीं कर  सकी

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसमें  जापानी  फर्म  की  कितनी  जिम्मेदारी  थी  ;  और

 क्या  इसको  ध्यान  में  रखते  सरकारी  क्षेत्र  में  पांच  नये  उर्वरक  कारखाने  स्थापित  करने
 टोयो

 के
 साथ

 बातचीत  करने  सम्बन्धी अपने  प्रस्ताव  पर  सरकार  पुनर्विचार करेगी  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  संयंत्र  का

 यां
 स्थापन  कायें

 समय
 पर  पूरा  हो  गया  था  किन्तु  संयंत्र  के  चालू  होने  में  कुछ  हुआ  इस  विलम्ब

 के  लिए  जापानी  फर्म के  ऊपर  उत्तरदायित्व  का  प्रश्न  कम्पनी  एंव  जापानी  फर्म  के  बीच  तय  किया  जानां

 है  ।

 )  इंजीनियरों इण्डिया  लिमिटेड  एवं  मैसेज  सोथो  द्वारा  सम्मिलित  रूप  में  पेश  किए  गए  प्रस्ताव
 पर  समय  में  गणावगण  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 सोडा एश  के  मूल्यों  में  वुद्धि

 2310.  दंडवत  :  क्या  पटो लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  कुछ  समय  से  सोडा  एश  के  मूल्यों  में  असामान्य  वृद्धि हुई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गयें  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 से  सोचा  राख

 के  फैक्टरी  से  निकलते  समय  का  थोक  मूल्य  1972
 के  मूल्यों से  लगभग  हुई  |  दावा

 किया  गया  है  कि  यह  वृद्धि  कच्चे  माल  के  लागत  एवं  के  कारण हुई  ।  सरकार  को  रिपोर्ट

 प्राप्त  हुई  है  कि  खुले  बाजार  सोडा  एश  मूल्यांकन  में  वितरण  पद्धति  में  सोडा  राख  के  फूटकर  मूल्य  बढ

 रहे  |  सोडा  राख  एवं  मूल्यों  के  ऊपर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  ऐसे  उपयुक्त

 कार्यवाही  के  लिए  जो  आवश्यक  हो  मूल्यों  पर  एक  कड़ी  दुष्टि  रखी  जा  रही  है  ।

 गुजरात  स्थित र  लव  स्थानों  से  उर्वरक  की  अना  विकृत  ब  किंग

 2311.  श्री  ag  दंडवत  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  रेलवे  अधिकारियों  पर  अनाधिकृत  बुकिंग  करके  उवेरक
 व्यापारियों  की  सहायता  करने  का  आरोप  लगाया

 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  जून  के  दौरान  गुजरात  के  रेलवे  स्टेशनों से

 गुजरात  से  बाहर  के  स्टेशनों के  लिये  कितनी  मात्रा  में  उर्वरक  की  बुकिंग की  और

 same  की  अनाधिकृत  बुकिंग  में  सहायता  देने  वाले  रेल  कर्मचारियों को  पता  लगाने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  मुहम्मद  काफी  :  से  सूचना  इकट्टा  की  जा  रही  है

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 रूस  के  साथ  सहयोग  से  मसूर  बिजली  निगम  द्वारा  बिजली  परियोजनाओं  का  निर्माण

 2312.  थी  जी०  वाई०  कृष्णन :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 में
 क्या  मैसूर  बिजली  निगम  नामक  राज्य  सरकार  एजेंसी  ने  रूस  के  साथ  सहयोग  से  राज्य

 और ही  परियोजनाओं के  निर्माण  के  लिए  एक  डीलਂ  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 सिचाई  और  विवयत च कि न  मंत्रालय  मे  उपमंत्री

 बालगोविंद
 :  (#)

 और
 जबकि

 मैसूर
 सरकार  ने  रूस  के  साथ  विद्युत  परियोजनाओं  के

 कोई
 पैकेज  डील  नहीं की

 ना मक्की  जल  विद्युत  परियोजनों  के  जिसमें  क  मैगावाट  ar  प्रतिष्ठापन
 शामिल  भारत-रूस  व्यापक  योजना  के  अंतर्गत  रूस  के  साथ  आस्थगित  अदायगी  शर्तों पर  संयंत्र  उपस्कर

 की  सप्लाई  और  पर्यवेक्षण  सेवाओं  के  लिए  ठेका  किया  है  ।

 अन्तर्राज्यीय  नदियों  को  केन्द्रीय  सरकाए  दवारा  अपने  अधिकार  में  लिया  जाना

 2313.  श्री  पी०  ए०  सामिनाथयन

 श्री  ato  साया वन

 क्या  सिचाई  और  विजय  त॒  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 xa  सच

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  अन्तर्राज्यीय  नदियों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  संबंधी  केन्द्रीय

 सरकार  के  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  हुई

 क्या  ऐसे  अन्य  राज्य  भी  हैं  जो  इससे  सहमत  नहीं  हुए  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  प्रस्ताव  को  अंतिम  रूप  से  छोड़  दिया  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द
 वर्मा )  :  से  )  देश  के  जल  संसाधनों

 बढ़ते  हए  उपाय  तथा  भविष्य  में  बहतर  समायोजन  कार्यक्रमों  परिणामस्वरूप समस्त  देश  के

 हित  में  विभिन्न  उपयोगों के  लिए  उपलब्ध  पानी के  अति  लाभदायक  तथा  समान  आबंटन और  पानी

 की  आवश्यकताओं  का  सतत  मूल्यांकन  करने  के  लिए  और  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  बनाने  के  लिए
 गठित  करने की  आवश्यकता  स्वीकार  की एक  उच्च  शक्ति प्राप्त  राष्टीय जल  संसाधन

 है  ।

 प्रथम  कार्यवाही  के  रूप  में  संविधान  के  कुछ  उपबंधों  में  संशोधन  आवश्यक  समझा  गया  है  ताकि
 राज्यों  के  बीच  जल  विवादों  के  शीघ्र  समझौते के  तथा  राष्ट्रीय  और  प्रादेशिक  स्तरों  पर  अपेक्षित

 संगठनों  के  प्रभावी  को  कज प्रम थें  बनाने के  लिए  पानी  की  धारणा  एक  राष्ट्रीय  परिसंपत्ति

 के  रूप में  माना  इन  मामलों  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  मांगे  गए  थे  ।  कुछ  राज्य  सरकारों
 ने

 प्रस्तावित  संशोधनों  का  समर्थन  किया  जबकि  तमिलनाडु सहित  कुछ  राज्यों ने  असहामतियां
 की  राज्य  सरकारों  द्वारा  व्यक्त  गए  विचार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  संशोधनों  के  लिए

 wea  तैयार  किए  जा  रहे

 राव  को  माल  डिब्बों  की  परी  सप्लाई

 2314.  श्री  पी०  Yo  सामिनायन च्  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे
 ने

 माल  डिब्बा  निर्माता
 यूनिटों  से  उनको  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध

 किया  है  जिससे  माल  डिब्बों  के  लिये  रेलवे  की  मांग  पुरी  हो  और
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 [1]
 लिखित  उत्तर

 माल  डिब्बों  की  सप्लाई  के
 लिये  रेलवे

 ने  उन  निर्माताओं  को  कुल  कितने  माल  डिब्बों
 के

 व्यादेश  दिया

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  हां

 1-4-73  तक  प्राइवेट  क्षेत्र  के  माल  डिब्बा  निर्माताओं  और  रेल  कारखानों को  दिये  गये

 कुल  माल  डिब्बों
 के

 आंध्र
 जो  उक्त  तारीख

 को
 बकाया  नीचे  बताये गये  हैं

 चौपहियों के
 छ

 हिसाब

 प्राइवेट  क्षेत्र  रेल  कारखाने  जोड़

 29225.  36,980. 7,795

 इसके  अलावा  प्राइवेट  क्षेत्र  के  माल  डिब्बा  निर्माताओं  और  रेल  कारखानों  को  लगभग  25,810

 माल  डिब्बों  के  आडंर  के  हिसाब से  )  बहुत  जल्दी  ही  दिये  जाने  की  आशा  है  |

 ata  वित्तीय  ag  के  दोरान  निर्माणाधीन  नई  राव  लाइनें

 2315.  प्रो०  नारायण वंद  पाराशर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वित्तीय वर्ष  के  दौरान  जोरदार  निर्माणाधीन नई  लाइनों  के  नाम  क्या  और

 प्रत्येक  लाइन  की  कुल  लम्बाई  तथा  उस  पर  आने  वाला  व्यय  कया  है  और  इन  परियोजनाओं
 के कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना है  ?

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष के
 दौरान  निम्नलिखित नयी

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद
 ह नयी  लाइनों  का  काम  को  फिर  से  बिछाने का  काम  हो  रहा था

 प्रत्येक  लाइन  की  अनुमानित  लागत  और  उसके  पूरा  होने
 की

 निर्धारित  तारीख  उसके

 सामने  दिखायी  गयी  है
 ह

 रेलवे  न्र्ठ  परियोजना का  नाम  पूरा  होने  की
 स०  कि०मी०  निर्धारित

 तारीख

 Ro  में  )
 i

 2  3
 oe

 मध्य  बेसीन  रोड  दीवा  चला  42.  0012.74  1-6-76

 चनाका-वानी  बदला  76.00  5.30  1976

 चला  26.00  1.13)

 से  अभी  निश्चित  नहीं

 गोहाना  पानीपत  चला  39.  27  68
 |

 की  गयी है  ।

 से

 सरायगढ़-प्रतापगंज पूर्वोत्तर  मी०ला०  23.00  1.20)
 से
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 Written  Answers
 August  7  1973

 2  3  4  5  6

 दक्षिण  ry  मगरूर-हसन  21  28.35  जन  1975

 टोरनागल्ल-मड ४६  VM  तकुला  FToayo  24.00  3.30  1975

 तिरुनेलवेलीशतिस्वनन्तपुरमਂ  चला  i  67.  14  1974-75

 कन्याकुमारी

 दक्षिण-पटुवे  हल्दिया  तक  रेल  सम्पर्क  ६  ब  odyTo
 ०

 10  18  8  Ve  1973

 का  बचा  आ  भाग  a  लाइन  के  लिए

 (69.70  ०

 दुर्गाचाक-हल्दिया

 10  कटक  पारादीप  ्  बदला  84.31  10.09  अयस्क  यातायात

 के  लिए  9-7-73

 को  खोली  गयी  ।

 11  गूना-मकसद  रेल  सम्यक  का  To  ला०  61.00  9.19  1974

 बचा  भाग

 (192.22  कि०  to)  न

 12  डबल-सिखाना  मी  ०ला०  32.95  3.79  दिसम्बर  1973
 a

 इनके  सूखे  से  राहत  के  उपाय  के  रूप  में  आटा
 ५  दसगांव रेल  सम्पर्क  108

 कि०  Hto )  केलिए  1.  3  करोड़  र रुपये  की  अनुमानित  लागत  का  मिटटी डालने  का  काम  भी  जारी  है  ।

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  को  धारा  488  तथा  हिन्दु  दत्तक
 भरण-पोषण

 अधिनियम
 के  अधीन

 विचारण  अथवा  अपील  सम्बन्धी  विलम्ब  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  का  सुझाव

 2316.  Sto  नारायण चन्द  पाराशर  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दंड  प्रिया  संहिता की  धारा  488  तथा  हिन्दू  दत्तक  और  भरण  पोषण  अधिनियम

 अधीन  अपराधों  की  विचारण  अथवा  अपील  सम्बन्धी  विलम्ब  को  कम  करने  के  बारे  में

 आयोगਂ  ने  सुझाव  दिये  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  विधय  में  कोई  कार्यवाही  की  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  सिह  चौधरी

 नही ं।
 प्रशन  ही  उठता  ।

 संघ  सूची  म
 म

 उल्लिखित  विषयों  के
 संबंध

 में  अपराधों  की  सुनवाई  के  लिये  पु थक  न्यायालय

 भ्रून्खला  स्थापित  करने  सम्बन्धी  विधि  आयोग  को  सिफ़ारिशों

 क
 2317.  प्रो०  नारायण चन्द  पारा दार  क  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सूची  में  उल्लिखित  अपराधों  की  सुनवाई  के  लिए  पृथक  न्यायालय  श्रृंखला
 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  ;  और

 74



 16  1895  लिखित  उत्तर

 —__.~  ——

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  aria  की  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 नो ति राज  सिंह  :

 हां ।  विधि  आयोग ने  अपनी  48  वीं  सुझाव  संघ

 से  संबंधित  अपराधों  के  लिए  एक  पाक  न्यायालय  श्रंखला  की  स्थापना  करना  वांछनीय

 होगा  ।

 प्रस्ताव  गह  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ।

 विदेशी  एकाधिकार  वाली  कम्पनियों  च्  होटल  और  मत्स्य  उद्योंगों  की  स्थापना

 2318.  भी  ait  भूषण  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (#)  विदेशी
 वाली  किन  कम्पनियों  को  भारत  में  होटल  तथा  मत्स्य  उद्योगों

 की  स्थापना  की  अनुमति  दी  गई  है
 ;

 उनमें  से  कितनी  अपने  प्रयत्नों  में  सफल  हुई
 ह  और  उनके  उत्पादन  तथा  अन्य

 ब्याँ
 क्या  हैं  ;

 उन  कम्पनियों  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जो  प्रस्थापित  उद्योग  स्थापित

 नहीं  कर  पाई  है  या  अपने  अभियान  में  सफल  नहीं  हो  सकीं
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेसब्री  :

 एसी  परिकल्पना  है  कि  माननीय  सदस्य  की  एकाधिकार  एवं  निरबन्धनकारी  व्यापार  प्रथा

 नियम  के  अन्तरगत  स्थिति  ज्ञात  करने  की  इच्छा  है  ।  अधिनियम  की  धारा  22  के  अन्त मंत

 तीन  दिल्‍ली  त्र मद्रास को कम्प  में  से  प्रत्येक  में  » ?  को  ऑ स्थापनाथ, इन्डिया

 1

 1973  को  इण्डिया  टोबैको  कम्पनी  लि०  को  दिया  गया  था  ।  इन्डिया  टोबैको  कम्पनी

 लि०  से  22  के  3,500  टन  प्रति  वर्ष  कीं  क्षमता  वाल  समुद्री  उत्पादन

 के  विधायक  के  लिए  एक  नये  उपक्रम  की  स्थापना र्थ  एक  अन्य  आवेदन-पत्र  सरकार  के
 हि.स

 धीन  है  ।

 अधिनियम  की  धारा  21  के  विधायी  समुद्री  उत्पाद  के  5,500  एम०  टी०

 के  यूनियन  कार्बाइड  इन्डिया  fo  का  एक  प्रस्ताव  अनुमोदित  कर  दिया

 गया  है  एवं  इसका  औपचारिक  आदेश  प्रेषणान्तगत  है  ।

 अनुमोदित  प्रस्तावों  का  आवेदन  कर्त्ता  उपक्रमों  द्वारा  जाता
 गये  उनके  बारे  में  पूछी  गई  सूचना  देना है

 व
 जो  प्रस्ताव  हाल  ही  में  अनुमोदित  किये  गये

 समय  पूर्वे  होगी  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 विदेशी  एकाधिकार  वालों  कम्पनियों  दवारा  अपन  क्रिया  कलापों  का  विस्तार

 2319.  प्रो  aft  भूषण  :  क्या  fafa,  न्याय और  कम्पनी  mia

 पह  जताने  की कृपा  करेंगे कि  :

 विदेशी  वाली  कौन  सी  कम्पनियां हैं  जिन्हें  अपने  कायें  में  लाभों  के

 विस्तार  की
 अनुमति  दी  गई  है  और  उनमें  से  प्रति  को  विगत  कौन  वर्ष  में  कितने  विस्तार

 अनुमति दी  गई  ,
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 Written  Answer  Sravana  16,  1895  (Saka)

 क्या
 TST  MI को

 पता  चला  a  fr Cv

 अपने  व्यवसाय  को  सरकार  at  अनुमति  के  बिना  बढ़ाया

 कुछ  विदश  एकाधिकार  वाली  कम्पनियों

 ;  और

 ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है

 ्

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेरब्त  :  से  सुचना

 एकत्न  की  जा  रही

 विधि  आयोग  दवारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  का  अध्ययन

 2320.  श्री  wh  मरण

 श्री  नवल  किशोर फार्मा

 कया
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 विधि  आयोग  द्वारा  कुल  कितनी  रिपोर्टो  प्रस्तुत  की  गई  हैं

 भारत  सरकार  के
 मंत्रालय  एवं  विभाग  कौन  से  हैं  जिनका  इन  रिपोर्ट से  सम्बन्ध  है

 क्या  उन  रिपोर्टों की  जांच  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  विधि  मंत्रालय  सम्बन्धी  विधि  आयोग  की  रिपोर्टों में  की  गई  सिफारिशों

 का  अध्ययन  करने  के  लिए  क्या  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  fag  at

 ह और  विधि  आयोग  ने
 1-7-73

 तक
 छप्पन

 पेश  की  हैं
 ।  रिपोर्टों  के  नाम

 से  संबधित  मंत्रालयो ंके  नाम  उपबंध  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल्‌०  Zo  5241/73]

 आयोग  की  56  रिपोर्टों में  से  42  रिपोर्टों की  जांच  की  जा  चूकी  है  और  अन्य  रिपोर्टों
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 )  विधि  मंत्रालय  से  संबंधित  विधि  आयोग  सिफारिशों की  जांच  शीघ्र  करने  और
 अन्य  मंत्रालयों  संबंधी  रिपोर्टों के  क्रियान्वयन  में  समन्वय  स्थापित  करने के  लिए  हाल  ही  में एक

 विशेष  सेल  स्थापित  किया  गया  है  ।

 भारत-बंगला  देश  संयुक्त  नदी  आयोग  की  बैठक

 231.
 श्री  नर  कुमार  सांघी  :  कया  सिचाई  और  विद्युत मंत्री  यह  बता ष्  चके ६  ने  की  कृपा  करेंग

 क्या  भारत-बंगला देश  संयुक्त  नदी  की  14  197 3  को  बैठक  होनी  निश्चित

 हई

 यदि  तो  उसमें  किन
 मामलों

 पर
 विचार

 किया  गया
 तथा

 उन  पर  क्या  निर्णय किए

 गए
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 सिचाई  और  वसीयत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  और  भारत

 बंगला  देश  संयुक्त  आयोग  की
 पांचवीं  बैठक

 19  से  21  1973  तक  नई  दिल्‍ली में  हुई
 थी  ।  निम्नलिखित मुख्य  विषयों  पर  विचार  विमश  किया  गया

 (1)  1973 में  हुई  चौथी  बैठक में  लिए  गए  नीतियों  पर  की  गई  कार्यवाही
 का

 ।

 (2)  शिराज  गंज  में  ब्रह्मपुत्र के  कटाव
 की  समस्या

 और
 बंगला

 देश  में
 जी०  कै०  परियोजना

 की  इनटेक  चैनल के  मुहाने पर  पदमा में  गाद  की  समस्या |

 सिलहट  कछार
 और  सम्बद्ध  क्षेत्रों  की  बाढ़  समस्या  के  अध्ययनों  के  लिए  एक  कार्यवाही  कार्यक्रम

 पर  समझौता  हुआ
 और  इसके  साथ  साथ  भारत  और  बंगला  देश  द्वारा  इस  कार्य  के  लिए  विशेष

 रुप
 से

 स्थापित  किए गए
 संगठनों

 के  प्रभारी  अधिकारियों  के  लिए  मार्गदर्शन  पर  भी  समझौता  हुआ ।
 आयोग

 ने
 तीस्ता

 पर  बाढ़  तटबंधों  के  विस्तार  और  उनको  बंगला  देश  के  साथ  सम्बद्ध  करने
 के  एक  कार्यक्रम  पर  अपनी  सहमति दे  दी

 आयोग ने  भारत  और  बंगला  देश  के  मध्य  बाढ़  चेतावनी  और  बाढ़  पूर्वानुमान व्यवस्था  के
 शाली

 कार्यों  निष्पादन के  लिए  मौसम  दूरसंचार  और  अन्य  संगठनों  द्वारा

 कार्य  के  एक  समन्वित  कार्यक्रम  पर  निर्णय  ।

 इस  बात पर  सहमति हुई  कि  शिराजगंज में  तटीय  कटाव  तथा  बंगला  देश  में  गंगाको  बादाम
 इंटेक में  गाद  की  समस्याओं  का  अध्ययन  ढाका  स्थित  जल  विज्ञान  अनुसंधान  संस्थान में  माडल  प्रयोगों

 द्वारा  किया  जाएगा ।  पुना  स्थित  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत्‌  अनुसंधान  शाला  के  यथा  आवश्य+
 उपलब्ध  किए  जाएंग े।

 warn  के  वितरण  का  काय  कृषि  मंत्रालय  को  दिया  जाना

 2322.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी

 भी  माधुर्य  हात्दर

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मेंत्री यह बताने यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय ने  कृषि
 मंत्रालय

 से  सम्पकं  स्थापित  किया है  कि  ag  उर्वरक  at
 बिक्री के  art  को  अपने  हाथ में  ले

 क्या  वर्तमान
 प्रणाली  में  कुछ  कमियों  के  कारण  यह  सुझाव  दिया  गया  था  और  यदि

 तो  उसका  स्वरूप  क्या

 क्या  कृषि  मंत्रालय  इस  प्रस्ताव पर  सहमत  हो  गया  है  और  यदि  तो  किन  आधारों

 पर  और  वर्तमान  वितरण  व्यवस्था  को  सुचारू  बनाने  के  जिससे  स्थानान्तरण प्रस्ताव  की
 आवश्यकता  क्या  सुधार  किये  जा  रहे  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :
 से  भारतीय

 उवेरक  निगम  द्वारा  उत्पादित  उर्वरक  के  विपणन  तथा  अन्य  rad  मामला पर  सम्पूर्ण

 दायित्व ले  ने  के  सम्बन्ध में  कृषि  मंत्रालय की  वांछनीयता  का  प्रश्न पर  दोनों  मंत्रालयों के  बीच  विचार

 विमश हो  रहा  है  ।
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 उत्तर  च्, रलेव  में  स्टेनोग्राफर ों  को  स्थायी  करना

 2323.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाडेय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उत्तर
 रेलवे

 में
 14  वर्ष  अथवा

 इससे  अधिक  सेवा
 वाले

 सभी
 वेतन  स्तरों

 के

 me  अब  मी

 अस्थायी हैं  और  यदि  तो  इसके  कारण क्या

 उन्हें  कब  तक  स्थायी  किया  और

 कया  कोई  एसी  Trfe  aarerelta T wnrar  है  कि  एक  निश्चित  सेवा
 अवधि री  करने  पर

 ग्राफरों  को  स्थायी  बना  दिया  जायेगा ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता 1

 कर्मचारियों  का  स्थायीकरण  स्थायी  रिक्तियों  की  उपलब्धता  और  कर्मचारियों  के

 लिए  निर्धारित  कतिपय  कसौटियों की  पूति  पर  निर्भर है  ।  शीघ्र  स्थायीकरण  के  लिए  पूरा  प्रयास  किया
 जाता है  ।

 उत्तर  स्लेव  में  वरिष्ठ  स्टेनोग्रांफरों  के  वेतन  का  पर्तानिधारण

 2324.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांड्य  कया रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे
 बोर्डे  ने

 1972  में  उन  वरिष्ठ  का  वेतन
 वेतनमान

 बढ़ाये
 जाने

 की  तिथि  अर्थात्‌  1  1965 से  रु०  210-425 के  वेतनमान  में  रुपार्थ  निर्धारित  करने
 और  वेतन  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  आदेश  दिये  थे  जिनसे  कनिष्ठ
 व्यक्ति बड़े  अधिकारियों  के  साथ  काम  करने  के  वरिष्ठ  कर्मचारियों की  उपेक्षा  वरिष्ठ
 वेतन-मान में  अधिक  वेतन ले  रहे  थे

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  सदर  मुकाम  कार्यालय में  वरिष्ठ  व्यक्तियों  का  वेतन  अभी

 निर्धारित नहीं  गया  और

 यदि  विलम्ब के  कारण  है  और  यह  कब  तक  कर  दिया  जायेगा ?

 रल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी

 और  रेलवे  बोर्ड  के  17-11-1972  के  आदेशों  के  अनुसार  1-4-1965 से  210-

 425  रुपये  के  वेतनमान  )  te  में  पात्र  वरिष्ठ  स्टेनोग्राफर ों  के  वेतन  के  निर्धारण  का  सत्यापन

 किया  जा  रहा  है  और  सत्यापन  के  पूरा  होते  ही  स्वीकार्य  बकायों  के  भुगतान  को  व्यवस्था की  जायेगी  ।

 आशा  इस  सम्बन्ध में  अन्तिम  निर्णय  शीघ्र  किया  जायेगा ।

 राव  में  आश  लिपिकों  का  स्थायी  बनाया  जाता

 2325.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांड्य  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी
 क्षेत्रीय  रेलों  में

 130-300
 रु०

 तथा  210-425 रु०  के  प्रेतों  में  बहुत  से  अशुभ
 लिपिकों को  अस्थायी तौर  पर  रखा  जाता

 (a)  यदि  तो  रेलवे-बार  निम्न  आशुलिपिक कितने

 (1)  ग्रेड  130-300
 में

 स्थायी

 (1)  ग्रेड  210-420  में  स्थायी
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 (11)  ग्रेड  130-300  में  अस्थायी

 (iv)  ग्रेड  210-425
 में

 अस्थायी

 दोनों  ग्रेडों  में  अस्थायी  रुप से  इतने  अधिक  आशुलिपिकों को  रखने  का  क्या  कारण  है

 उन  में  से  ।

 (1)  50%

 (11)  70%

 (111)  80%

 (IV)  90Vo

 )  00%

 को  रेलवे बार  कब  तक  स्थायी  बना  दिया  जायेंगे

 रल  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री

 मुहम्मद  शफी
 से  सुचना  इक्ठ्ठी  की  जा

 रही है  और  सभा  पटल  पर
 रख

 खाद्यान्न  लाने  ले  जाने  के  लिये  वन  पर्याप्त  न  होने  सम्बन्धी  भारतीय  खाद्य  निगम  की

 2326.  कभी  डी०  पी०  जीजा  कया  रल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  की  यह  आप  शिकायत  है  कि  खाद्यान्न  लाने  ले  जाने  के  लिये

 वेतन  पर्याप्त नहीं  है

 यदि  तो  खाद्यान्न  को  लाने  ल  जाने  के  लिये  अधिकाधिक  वैगन  प्रदान  करने  हेतू  सरकार

 ने  क्या

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  जी  नहीं  ।  वास्तव  उत्तर  रेलवे  के

 स्टेशनों  जहां  से  कि  अधिकांश  हत्या  खाद्यान्नों  की  ढुलाई  होती  सरकारी  लेखे  में  इस  वर्ष
 की

 व्यस्तम  अवधि  मे  खाद्यान्नों  का  लदन  पिछले  as  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  हुआ  है  ।  मई  से  जुलाई
 1973  तक  की  अवधि  में  97,219  बड़ी  लाइन के  और  11,272  मीटर  लाइन  के  माल  डिब्बों का

 लदान  हुआ  जब  कि  पिछले  हज
 की  इसी  अवधि  में  65,887  बड़ी  लाइन  के  और  8,444  मीटर

 लाइन  के  माल  डिब्बों  का  लदान  हुआ  था
 ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ॥

 कोयले  की  चोरी  से  बलों  की  हानि

 2328.  शी  विक्रम  महाजन  :  क्या  रल  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  रेलवे  के  कोयले  की  चोरी  से  सरकार  को  कितनी  वार्षिक  हानि  उठानी

 पड़ती

 पिछले  तीन  ay  में  सरकार  ने  इससे  होने  वाली  हानि
 को  रोकने  अथवा

 इसे  कम  करने के

 लिये  बया  विशेष  कार्यवाही  की  है  और  उसमें  कितनी  सफलता

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मुगलसराय जैसे  aun  से  स्थानों  मे  कोयला  अथवा अन्य  बंधनों

 की  कोई  दुकान  नही ंहै  और  लोग  रेलवे के  चुराये  हुए  कोयले  पर  ही  निर्वाह  करते  और
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 सरकार की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  तथा  इस  बारे में  की  गई  अथवा  प्रस्तावित

 वाही कया  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी

 खरकी

 रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  पकड़ी  गयी

 रेलवे  कोयले  की  चोरियों  के  कारण  रेलों  को  हानि इस  प्रकार

 वह  कायल

 चोरियों के  कारण

 हुई  हानि

 में )

 1970  15,924

 1971  12,048

 aie
 16,892

 जो  निवारक  उपाय  किये  गये  उनमें से  कुछ  ये  हैं
 :--

 (i)  जहां  आवश्यक  वहां  लोको
 शेर

 कोयला  चट्टों  के
 इद

 गिर्द  बाड़ों आदि  की
 सुरक्षा  प्रबन्धों  में  सुधार  किया

 (ii)  कोयले  के  के  पास
 प्रकाश  की  अच्छी  व्यवस्था की

 (iii)  बैद्य  खण्डों में  tat  सुरक्षा दल  के  कर्मचारियों  द्वारा  गश्त  शुरू  किये  गये

 (1४)  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर
 रेलवे  सुरक्षा दल  के  सशस्त्र  कर्मचारियों  द्वारा  पहरा  शुरू  किया

 गया  ;

 (४)  लोको  कोयला  चट्टों  और  कोयला
 यानान्तरण

 स्थलों  की
 रेलवे

 सुरक्षा दल  के  क्यारियों

 द्वारा  चौबीस  घण्टे  निगरानी  शुरू की

 (vi)  ब्लॉक  भारों  में  कोयला ले  जा  रही  गाड़ियों
 के  एक  स्थल  से  दूसरे  स्थल  रेलवे

 सुरक्षा  दल  द्वारा  पहरे  की  व्यवस्था की

 (vii)  अपराधियों  और  कोयला
 प्राप्त  करने  वालों

 के  प्रबन्ध  में  खुफिया  सूचना
 ी  की  गयी

 और  उन  पर  छापे  मारे  गये  ।  इन  उपायों के  फलस्वरुप  रेलवे के  कोयले  की  चोरी कम  हो

 गयी है  ।

 मुगलसराय  जसी  जगहों  में  लाइसेन्स  प्राप्त  कोयला  व्यापारी  है  और  दूसरी  ईंधन  की  दुकाने च्

 हैं  जो  जनता  की  आवश्यकताओं को  पुरा  करती  है  ।

 कोयला और  अन्य  रेल
 सम्पत्ति

 की
 चोरी  और  उठाई  गीरी

 की  रोकथाम के  लिए  रेलवे

 सुरक्षा  दल  को  एक  बेहतर
 साधन  बनाने  के  उद्देश्य  से  इसके  पुनर्गठन  की  एक  योजना  की  जा

 रही  है  ।

 पोंग  ata  क्षेत्र  से  निष्कासित  व्यवसायों  को  afa  का  आबंटन

 (2329
 at  विक्रम  महाजन  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1973  में  पानी  के  जमा  होने  से  कितने  व्यक्तियों  के  प्रभावित  होने
 की  संभावना हैं  जल  किस  स्तर  तक  बढने  की  संभावना  है  ;  और
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 लिखित  उत्तर 1973

 पोंग  बांध  क्षेत्र  से  निष्कासित  कितने  व्यक्तियों  को 1973  तक  राजस्थान  में  कमी  आबंटित  की  गई  थी  और  उनमें  से  कितनों  को  वास्तव ८५

 में  भूमि  दे  दी  गई
 ?

 सिचाई
 और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द

 नद

 अधिकतम

 जहाँ  तक  इस  मानसून  पानी  चढ़  ई  Zo  1325

 ट
 ञ  लगभग  10,300  परिवार  प्रभावित  होंग े।

 उन  सभी  विस्थापितों  को  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  जिनके  प्रभावित  होने

 की  संभावना केवल  उन  5,500  विस्थापितों  जिन्होंने जून  तक  आवेदन  पत्न

 भूमि  का  आबंटन  कर  दिया  गया  प्रथम  1973  3,696  ने  वास्तव

 में  स्वामित्व  ग्रहण  कर  लिया  है  ।

 नई  कांगड़ा  घाटी  राव  के  निर्माण  में  प्रगति

 2330.  भी  विक्रम  महाजन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जवाली और  गुलेल  के  बीच  नई  कांगड़ा  घाटी  रेलवे  के  निर्माण
 में  प्रगति  }

 इस  पर  ga  कितना  होने  की  सम्भावना  है  और  अब  तक  कितना  व्यय
 हो  चका है

 इस  रेलवे  लाईन  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  ,  1973  के  अन्त

 तक  25  प्रतिशत ॥

 कुल  खर्चे
 जो

 होने  की  संभावना  है  वह  6.95  करोड़  रुपये

 से  2.51  करोड़  रुपये  पहले  ही  ay  हो हो  चुके

 1975  तक  |

 facet  के  तल  की  राज्यवार  मांग  भर  पति

 2331.  थी  ज्योति  बस

 श्री  विश्वनाथ  झन सन वाला

 ने  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 मिट्टी  के  तेल  की  मांग  और  पति  की  स्थिति  क्या

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  क्षेत्रवार  मिट्टी

 के  तेल  की  मांग  का  अनुमान  अल्प  कालीन  और  दीर्घ  कालीन  आधार  पर  पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय के  मांग  ,  कक्ष  जिसमें  मंत्रालय  भारतीय  पेट्रोलियम

 योजना  भारतीय तेल  और  अन्य  तेल  कम्पनियों  रेलवे  के  प्रतिनिधि

 द्वारा  किया  जाता  यह  पूर्वानुमान  लगाते  समय  मांग  के  वास्तविक  पर तिक रण  भूतपूर्व

 प्रवृत्ति और  भविष्य  में  विकास  दर  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  देश

 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  तेल  की  और  वितरण  का  आयोजन  एक  एक  महीने
 के

 आधार  पर  ऊपर  अनुमानित  मांग  में  मौसमी  और  अन्य  स्थानीय  उतार  चढ़ाव  को  ध्यान

 में  रख  कर  किया  जाता  राज्यवार  मासिक  विनियोजन  इसी  आधार  पर  नियोजित

 उस
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 किया  जाता  यह  विनियोजन  तेल  द्वारा  स्टाक  के  संचलन  के  नियोजन  के
 मार्गदर्शक कें  रूप  में  होता  है  और  उन्हें  यह  अनुदेश  है  कि  वे  किसी भी  क्षेत्र

 की  मांग  के  वास्तविक  व  ा  ी  करे  परन्तु

 मिट्टी  के  तेल  की  कम  के  फलस्वरूप  are  से  जून  1973  के  समय  के  दौरान

 राज्यों  के  विनियोजन  में  10%  से  25%  तक  की  कटौती  की  गई
 जुलाई

 1973

 से  सभी  राज्यों  को  सामान्य  सप्लाई  पुन  आरम्भ  की  गई  है  ।  मई  1973  और  अगस्त
 1973  के  लिये  राज्यवार  मिट्टी  के  का  विनियोजन  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  पत्न

 सभा  प्रस्तुत  >  । Q

 लिनर  जे

 राज्यवार  faces  के  तेल  का  विनियोजन

 मीटरी टनों  में  )

 राज्य  मई  1973  अगस्त  1973

 विनियोजन  गजन

 आंधी  प्रदेश  14835  22082

 असम  aa  9302  12653

 बिहार  11333  14349

 17915  24150

 4460  6139

 हिमाचल  प्रदेश  600  909

 जम्म एवं  काश्मीर  1087  1774

 8597  11489

 मध्य  प्रदेश  9870  12927

 10964  15307

 4736  6430

 पजाब  8053  15651

 राजस्थान  5908  8339

 तमिलनाडु  23132  30888

 उत्तर  प्रदेश  20448  31580

 पश्चिम  बंगाल  20370  29439

 चन्दी गड़  589  876

 दिल्ली  6057  7252

 470  643

 ल्रिपरा  951  1313

 पांडिचेरी  280  534

 गोआ  क  1011  1650
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 लिखित  उत्तर 16  1895

 भारतीय  ae  निगम  दवारा  लिपिक  कार्य  के  लिये  संगणक  के  प्रयोग  का  प्रस्ताव

 2332.  श्री  ज्योति  aq
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  के  प्रबन्धक  भारत  में  अपनी  सब  चार  शाखाओं  में

 लिपिक  कार्य  के  लियें  संगणक  का  प्रयोग  करने  की  योजना  बना  रहा  है

 क्या  प्रबन्धक  इंटरनेशनल  बिजनेस  मशीन  ato  सहायक

 अमरीकन  कम्पनी  से  ठेका  पर  संगणक  प्राप्त  करने  के  लिए  पत्न-व्यवहार
 कर  ar

 1  और सह

 =.

 यदि  तो  ga  मामल  केਂ  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  a  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  भारतीय

 ra  निगम  हाऊसਂ  संगणकों  के  स्थापित  किये  जाने  पर  विचार  कर  रहा  ये
 किसी  भी  तरह  से  लिपिक  कार्य  का  स्थान  नहीं  हाऊसਂ  संगणकों  पर  केवल
 उसी  जो  यूनिट  के  रिकार्ड  पर  तैयार  किये  जाने  का  प्रस्ताव  इस

 परिवर्तन  पर  इस  लियें  विचार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  निगम  की  बड़े  पैमाने  पर  बढ़ी

 हुई  गतिविधियों  का  समन्वय  करना  और  प्रभावी  नियन्त्रण  के  लियें  अपेक्षित  सूचना  एकत्र

 करना  बहुत  कठिन  हो  गया

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर अपनी  प्राइवेट  कलकत्ता  के  निदेशक  ave  के  सदस्य  तथा  मुख्य  अंगधारी

 23  33  at
 ज्योति  बसु  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  बताने

 की  कृपा

 wae  कम्पनी  प्राइवट  कमी  कलकत्ता  के  निदेशक  बो  के

 सदस्यों  के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या  = q  ?

 उनमें  स् ome कम्पनी  के  मुख्य  अंशधारी  कौन  कौन हैं  और  झप  प्रत्येक के  पास  कितने

 तथा  कितने  मूल्य  के  और  कितने  प्रतिशत

 >  ? कम्पनी  का  कार्य  क्या

 a
 क्या  यह  सरकार  के  ध्यान  में

 आई  ह  कि  कम्पनी  रुप  से  अपने

 कार्य  को  बन्द  करने  तथा  चोर  दरवाजे  से  अपने  कार्य  को  जारी  रखने  की  योजना  बना

 रही

 (=)  यदि  तो  इस  बारे  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 oma:  fot
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  उप  सला  बेदखल  बरुआ  )  (&)

 सूचना  संग्रह  की  or  रही  हैਂ  व  सदन  के  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेंगी
 ॥
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 Written  Answers  Sravana  16,  1895  (Saka)

 फुलजिअन  कार्पोरेशन  आफ  इन्डिया  प्राइवट
 लिमिटेड

 और  डिवेलपमेंट  कन् सलट टस  प्राइवेट

 लिमिटेड  द्वारा  किया  जाने  वाला  कारोबार

 2334.  श्री  ज्योति  बस ु:  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ग्रुप  के

 बारे में  8  1973 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9636  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  बारे  में  संगत  जानकारी  एकत्न  की  गई  है  कि  कुलजिअन  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड  और  डेवलपमेंट्स  कंसलटेट्स  प्राइवेट  लिमिटेड किस  प्रकार

 के  कारोबार  में  at  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है ं?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  बरुआ  )

 श्रीमान ।

 ्.) ् मसस
 कुलीन

 कारपोरेशन  प्राइवेट  लिमिटेड  5-8-61  को

 ठे
 निर्माणकर्ताओं  ,  उत्पादन  कर्ताओं  इत्यादि  के  कार्य  व्यापार  को  चलाने

 के  लिए  5-8-61  को  निगमित  की  गई  कम्पनी  मुख्य  रूप  से  परामर्शों  अभियन्ताओं

 और  सरकारी  विभागों  और  अन्य  द्वारा  चलाई  गई  विभिन्न  परियोजनाओं  पर  परामर्शों

 सेवाओं  के  निष्पादन  के  व्यापार  में  लगी  हुई  है  ।  डेवलपमेंट  कंसल्टेंट्स  प्राइवेट
 लिमिटेड  परामर्शी  निर्माण  ठेकेदारों  इत्यादि  के  कार्य  व्यापार  को  चलाने

 के  लिए  13-5-70  को  निगमित  की  गई  थी  ।

 उच्चतम  न्यायालय  मं  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पंद

 2335.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन

 श्री  पी०  रड़डी

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पद ्य उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  कितने  रिक्त  हैं  ;  और

 इतने  qe  रिक्त  रखने  के  कारण
 ar  |

 न्याय  और  कम्पनी
 कार्य

 मंत्री  एच ०  आर०
 :

 और

 इस  समय  उच्चतम  न्यायालय  रिक्तियां  इन  रिक्तियों  भरे  जाने  का  प्रश्न

 विचाराधीन है  ।

 सहाराध्ट्र  सरकार  द्वारा  बिजली  परियोजनाओं  की  स्वीकृति

 9336.  श्री  शंकर राव  सावंत  :  क्या  fears  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  बिजली  परियोजनाओं  की  संख्या  तथा  उनके  नाम  क्या  हें  जिनकी  महाराष्ट्र  सरकार  ने

 पेशकश  की  थी  तथा  जिनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  स्वीकृति  दे  दी  है

 क्या  उनका  निर्माण  कार्य  पुरा  करने  के  बारे  में  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  और  यदि

 तो  उसका  अब  तक  कहां तक  अनुसरण  किया  गया  है

 क्या  किसी  बिजली  परियोजना  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की
 स्वी  कृति

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी  स्वीकृति
 न

 दिये  जाने  के  क्या  कारण हैं  ?
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 eee

 सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  और  पांचवीं

 पंचम
 वर्षीय  रोज

 ना  में  कार्यान्वयन  के  लिये  महाराष्ट्र  की  निम्नलिखित  विद यत हे  उत्पादन  स्कीमें  स्वीकृत  हो

 चकी हे
 $$$

 अनुमानित

 लागत

 करोड़  रुपये

 पा

 पैठन  जल-विद्युत्‌  परियोजना  (1x  12  मेगावाट  1.89

 8.67 .  भोरा  टेल  रेस  जल-विद्युत  परियोजना  (1x  40  मेगावाट

 3  .  पेंच  जल-विदित  परियोजना  (2x  80 ५  ४ १  8.28

 4  तिलारी  परियोजना  (1  60)  .  8.16

 5  112.40 .  कोलराडो  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  विस्तार  (3X  200

 ये  स्कीमें  नई  हैं  और  कार्यान्वयन  के  प्रारम्भिक  चरण  म  हैं  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक

 पूर्ण  होनी  अनुसूचित  है  ।

 और  अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 स्कीम  का  नाम  प्रतिष्ठापित  अनुमानित  स्कीम  पोर्ट  अभ्युक्ति
 संख्या  क्षमता  लागत  के  प्राप्त

 ko  )  होने  की

 तारीख

 1  2  5

 1  भंडार दारा  जल-विद्युत  (1X  35+  8.47  17-8-72  |
 परियोजना  ।  1X  10)

 |  तकनीकी  जांच  पर्ण at  हो

 चुकी  अब  स्कीमों

 rat  जल-विद्युत  2%  3.5  1.75  22-6-70  |
 पर

 योजना  |
 नियंत्रण  और

 ad  परियोजनाओं  पर

 समिति सलाहकार

 रवाना  जल-विद्या  1X  10  2.07  27-1-70
 अपनी  अगली  बैठक

 १ १६  में  बिचार  करेगी  ।
 परियोजना  |
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 1  2  3  4  6

 4.  कस  जल-विद्युत्‌  1X  11.4  2.01  10-10-69  हाल  ही  में  स्कीम  के

 योजना  |  ब्यौरों  पर  परियोजना

 प्राधिकारियों  के  साथ

 विचार-विमर्श  किया

 गया  और  इस  बात  पर

 सहमति  हुई  कि  स्कीम

 को  एक  पंप  संचय

 स्कीम  के  रूप  में  पुनः
 तयार  किया  जाए  ।

 वितरण  जल-विद्युत  1X 6.  1,70  10-9-71  i  में  परियोजना

 चरण--दो  प्राधिकारियों  के  साथ

 स्कीम  पर

 विमर्श  हुआ  था  |  यह

 निर्णय  लिया  गया  कि

 स्कीम  को  मितव्ययी

 आधार  पर  व्यवहार

 बनाने  के  लिये  और

 परिणत  लागत  को

 कम  करने  की  दृष्ठि
 से  प्रस्तावों  को  फिर

 से  तैयार  किया  जाए  |

 6-8-70  स्कीम  की  जांच  को जल सिंध ों  जल-विद्या  6X  75  47.13

 स्कीम  |  निंदा  जल  विवाद  पर

 fang  लिये

 तक  निलंबित  कर

 दिया  गया  है  ।

 चन्द्र पुरा  ताप  विद्युत  4K  200  221.61  23-10-72  स्कीम  रिपोर्ट  की

 c  निजी 1X  500
 गी

 जांच  की  ना

 रही है  ।

 भुसावल  ताप-विद्युत्‌  2X  120  45.51  23-11-72
 )

 केन्द्र
 विस्तार  ।

 ह

 नासिक  2X  120  13-12-72  |  स्कीम  के  ब्यौरों  के  बारे  में ताप-विदित
 केन्द्र  विस्तार  परियोजना  ..

 ह  कारियों  के  साथ

 1X  120  26.54  पत्र-व्यवहार  किया  जा 10.  खा पर खेड़ा  ताप-दि  RUUN av 4  5-1-73  |

 केन्द्र  विस्तार  |  रहा  ।

 11.  पालों  ताप-विद्युत  केन्द्र  1X  120  27.53  21-3-73  |

 विस्तार
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 16  1895  लिखित  उत्तर

 दिल्लो  बिजली  बन्द  होना

 2337.  श्री  वाकर  राव  सावंत  a  क्या  सिचाई  और  विदित  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि  : ६  १४ ६.

 इलेक्ट्रिकल  इंजीनियरों दुका  रा  हड़ताल
 तथा  तोड़फोड़  के

 कार्यों
 के

 कारण  दिल्‍ली  में  1972-73

 1973
 में  अप्रैल से  जून  के  अंत  तक  कितनी  बार  तथा  कितने-कितने  दिनों  तक  बिजली  बन्द  रही ;

 जौर

 उनकी  कठिनाइयां  क्य  तथा  उन्हें  किस  प्रकार  दूर  किया  गया  है  अथवा  दूर  faa  जाने  क

 विचार  है  ?

 लिखाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  )  बिजली  अ  भाषाओं

 दवारा  हड़तालों  और  तोड़-फोड़ के  कारण  1972-73  के  दौरान  और  1973  से  1973  के

 अन्त  तक  दिल्‍ली
 में  बिजली  बन्द  नहीं  हुई  ।  कुछ  तकनीकी  दोषों  के  कारण  इन्द्रप्रस्थ  fazaa  केन्द्र में ल  2  ७  में  कुछ

 खराबियाँ
 लाद  की

 जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया है : --णाणणाणाण

 दिनांक  अवधि  खराबी के  कारण

 28-  5-74  16  उ5से  17  15  बज  बस  डिफ्रन्सियल  आपरेशन

 27-  6-2  idv.  JIU  SEL  44  दे  बस  डिफ़्त्सियल  अपराध

 16-  8-72  11  20 से  12  56  बज  हरियाणा  राज्य  बिजली  ats  सीमा  में

 टैपिंग  ।

 0-8-172  03  15 से  05.  08  बज  बस  डिफ्रन्शियल  आपरेशन

 24-4-73  17  30 से  14.  00  बजे  निम्न  वोल्टास
 ie

 का  दोषपूर्ण

 |

 26-6-73  14.088  16.  49  बज 92.0  aro
 fet)  टर्मिनल

 भाखड़ा
 की  विद्युत

 को  दिल्‍ली  को  भेजती  निम्न

 वोल्टास  |

 इन  खराबियों  को  तत्काल  दूर  किया  गया  और  सप्लाई  को  बहाल  कर  दिया  गया  |

 अभियंताओं  की  मुख्य  शिकायतें  शिवशंकर  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया

 जाना  है  ।  इनको  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 उच्चतर  न्यायपालिका  के  ढांचे  और  का  में  परिवहन

 2338.  श्री  Wao  एन०  मुखर्जी  :  क्या  न्याय  भीर  कानूनी  कायें  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृप

 करेंगे  कि  :

 उच्चतर  न्यायपालिका  के  ढांचे  और  कार्यकरण  में  परिवर्तन क्या  सरकार  का  विचार  देश  मे ंउ
 करने  का  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिवर्तनों  की  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 fafa,  rata  और  कम्पस  कार्य  मंत्री  एच०  आर०  बही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ee

 कलकत्ता  की  भूमिगत  राव  के  लिए  उपकरण  का  आयात

 2339.  लगी  एच०  एन०  मुखर्जी  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कलकत्ता की  भूमिगत  रेलवे  के  लिये  विदेश  से  किन-किन  उपकरणों का  आयात  किया  जाना है

 उपकरणों  का  किस  देश  से  आयात  किया  जायेगा  ;

 इस  प्रकार  के  आयात  के  लिए  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 की

 आवश्यकता  होगी  ;
 और

 क्या  इन  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  कोई  समझौता  किया  गया  है  और  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 मुहम्मद

 ताकि
 कुरकी

 ):  आयात  किये  जाने  वाले  उपस्कर

 निम्नलिखित  तीन  कोटियों  में  आते  हैं  ———

 1.  सुरंग  शील्ड  जसा  निर्माण  संयंत्र  ;

 2.  बिजलीकम  और  बिजली-शक्ति  उपस्कर  ;  और

 3.  सिगनल  एवं  दूर  संचार  उपस्कर  आदि  |

 सोवियत  रूस  के  परामर्श से  हमारी  आयात  वाली  मदों  की  सुची  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 न्यूनाधिक  24  करोड़  से  32  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  पड़  सकती हैं  ।

 अभी  नहीं  ।

 गोराकुंड  परियोजना  को  पानी  का  स्तर  कम  होने  से  क्षति  पहुंची  की  aes

 स  समाचार

 340,  को  भोला  मांझी :

 श्र  अर्जन  सेठी :
 क्या  सिचाई  और  विद्यत चय भ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 उ  1
 स्टंटमैन  में  इन  वाटर  लेवल  में

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक
 16  1973

 डेमेज  हवनकुंड  प्लांटਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  कौ  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 सिवाय  और  नियुक्त  संसदीय  से  उपमंत्री  (att  बालगोविन्द  :  र
 हों  l

 हीरा कुंड  के  जल  स्तर  में  सुचित  गिरावट  से  विद्युत  संयंत्रों
 को

 कोई  क्षति  नहीं  पहुंचेगी  परन्तु

 ऊंचाई  में  कमी  के  कारण  मूल्यांकित  क्षमता  से  कम  होगा  ।

 drags  कैचमेंट  में  मानसून  में  बढ़ोत्तरी  हो  गई  है  जिसके  परिणामस्वरुप  जलाशय  स्तर  में

 बुद्ध  हो  गई  ।  ही  रा कुड  बिद्युत  संयंत्रों  में  विदित  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 चीनी  उद्योग  में  कम-पूंजी  वाल  कार खान

 2342.  श्री  एम ०  AiTo  लक्ष्मी  नारायणन  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  चीनी  उद्योग

 में कम  जी  वाले  कारखानों
 के

 बारे
 में

 8
 1973  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9487  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;
 और
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 7  1973  लिखित  उत्तर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  और  यह  सुचना  कब  तक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  बेसब्री  :  तथा  दिनांक

 8  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9487  में  पूछा  गई  जिसकी  बाबत  सदन  को  आश्वासन

 दिया  गया  एकत्रित  कर
 ली  गई  एवं  संलग्न  विवरण  में  दी  जा  रही  है  ।

 विवरण

 उत्तर

 क्या  चीनी
 उद्योग

 a  कुछ  फर्मों  तथा  चीनी  उद्योग  में  उन  जो  कम्पनी
 आवश्यकता  से  कम  पूजी  लगी  अधिनियम  के  अंतगर्त  कम्पनियों  के  रूप  में  पंजीकृत

 हुई  है  ;  की  बाबत  सूचना  संग्रह की  गई  है  ।  प्राथमिक रूप  से
 चीनी  उत्पादन  में  लगी  18  कम्पनियों .  में  से  .  108

 (@)  यदि  तो  चीनी  उद्योग  में  उन  ऐसी  जिनके  तुलना-पत्र  सुलभ  के  अध्ययन  से

 फर्मों  के  नामों  का  राज्यवार  ब्यौरा  पता  चलता  है  कि  निम्नांकित  तीन  कम्पनियों  में  आवश्यकता

 कया  जिनमें  आवश्यकता  से  कम  से  कम  पूंजी  का  प्रदत्त  आरक्षित  एवं  लम्बी

 पूंजी लगी  हुई
 अवधि  के  उधार  धन  दुबारा  यथा  प्रतिशत  हित  स्थाई  पूंजी
 से  स्थाई  परिसम्पत्तियों  का  सह-सम्बन्ध  होने  आवश्यकता

 से  पंजी  लगी  हुई
 —  sane

 तम  कम्पनी  का  नाम  तक  की

 संख्या  का

 FS  Ca  NS  हरेक SS  LE
 तुलना-पत्न

 30-9-70 1.  मोहिनी  शुगर  मिल्स  fro  पश्चिमी

 बंगाल

 2.  शुगर  मिल्स  30-  6-70
 देख

 feto

 3.  भारत  शुगर  मिल्स  )

 लि०
 ee  EA  A  ES  ND

 ऐसी  फर्मो  के  विरुद्ध  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कोई

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कारवाई  नहीं  गई  है
 ।

 है  ?

 माल डिब्बों  की  कमी  के  कारण  कोयल  की  कमी

 2343.  श्री  अरविन्द  एम०  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  पता है  कि
 खान  विभाग  का  कहना  है  कि  कोयले की  कोई  कमी  नहीं  है  बल्कि

 कोयला  भे  जने  के  लिय  माल  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  है  ;  अं

 ठन
 का  लये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 यदि  तो  इस  समस्या  का  समाधान  करने
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 रेल  सोनाली  में  जप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  खान
 विभाग

 न  रेलों  पर  ऐसा  कोई
 दोषारोपण  नहीं  किया  है  ।

 इस्पात  और  खान  मंत्री  ने  इस्पात  और  खान  उप  मंत्नी  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति
 का  गठन  किया  है  जो  रेलों  तथा  परिवहन  के  अन्य  साधनों  द्वारा  कोयले  के  कुशल  परिवहन  में  आने  वाली
 समस्याओं  विचार  करेगी  और  विभिन्‍न  उपयोगकर्ताओं  को  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करेगी  ।

 1973  में  हिन्द  मोटर  रेलवे  tena  में  गोलीकांड

 2344.  श्री  गदाधर  साहा  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  7  1973  को  पूर्वी  रेलवे  पर  हिन्द  मोटर  रेलवे  स्टेशन  में  गोली  चलाये  जाने  के

 कारण  चार  व्यक्तियों  की  हो  गई  थी  और  अनेक  व्यक्ति  घायल  हो  गय  थे  ;

 यदि  तो  इस  घटना  के  तथ्यों का  सारांश  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले की  जांच  करने  का  आदेश
 दिया है  ;

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जो  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाने  से

 4  आदमी  मारे  गय  और  पांच  घायलਂ  हुए  ।

 7-7-73  को  लगभगਂ  14.  29  बजे  जब  डाउन  बंडेल-हावड़ा  स्थानीय  सवारी

 गड़ी  हिन्द  मोटर  स्टे  पर  पहुंची  तो  एक  पुलिस  दल  ने  यात्रियों  से  तस्करी का  25  किवदंती  चावल  अपने  कब्जे
 में  ले  लिया  और  सात  आदमियों  को  गिरफ्तार कर  लिया  ।  हिन्द मोटर  फैक्टरी  के  लगभग  दो  हजार  मजदूर
 स्टेशन  पर  जमा  हो  गय  और  उन्होंने  पुलिस  से  कहा  कि  या  तो  वह  पकड़  गय  चावल  को  तस्करों  को  वापस

 कर
 दे  या

 उसे  उन्हें बेच  दे  ।  चंकि यह बात यह  बात  पुलिस  ने  नहीं  भीड़  ने  पकड़े गय  चावल  को पुलिस की

 कानूनी  अभिरक्षा  से  जबरन  छीन  लिया  और  उस  पर  रोड़ों  और  बमों  से  हमला  कर  दिया  जिसके

 फलस्वरूप  कुछ  पुलिस  वाले  घायल  हो  गई  ।  उसी  दौरान  78  डाउन  तारकेश्वर  हावड़ा  स्थानीय

 सवारी  लगभग  14.  15  बज  हिन्द  मोटर  रेलवे  स्टेशन  पर  आ  पहुंची  ।  भीड़  ने  इस  गाड़ी  के  दो
 सवारी  डिब्बों  को  आग  लगा  दी  ।  इस  पर  पुलिस  नें  गोली  चला दी  जिसके  परिणामस्वरूप  4  आदमी  मारे

 गय  तथा  5  घायल  हो  गय  ।

 जी  at  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  के  भूतपूर्व  उच्च  न्यायधीश  श्री

 feo  aaa  दुबारा  जांच  के  आदेश  दे  दिये  है  ।

 सवालਂ  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रेलवे  के  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  को  नया  रूप  Tat

 345.  श्री  अर्जुन  सेठी  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इण्डियन  रेलवे  के  प्रथस  श्रेणी  के  डिब्बों  को  नया  रूप  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  )
 :  और  वर्तमान  किस्म  के  गलियारे

 वाले  पहले  दर्जे  के  मानक  डिब्बों/बोगियों  के  पहले  दर्जों  के  60  और  48  सीट  वाले  कुर्सी  यान  चालू

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  कम  दूरो  तथा  मध्यम  दूरी  की  अन्तनेंगरीय  गा

 रूसियों  फप  केवल  बैठने  के  स्थित  की
 होगी  ।  fea

 के  लिये  विशेष  किस्म  की
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 जनता  र  लगा ड़ियों  का  डोली-करण

 2346.  श्र  ata  सेठी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  की  सभी  जनता

 रेलगाड़ियों  के  शीघ्र  बिजली-करण  के  माग  में  कया  कठिनाइयां हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में
 उप-मंत्रो  मुहम्मद  शकी  डीजल  रल  इंजनों  की  उपलब्धता

 को
 ध्यान

 में  रखते  जिनकी  कि  माल  ars  निकासी  के  लिए  आवश्यकता  जनता  एक्सप्रेस  तथा

 4ONSET WISH  व  al

 लम्ब (अअ  a

 की  सभी  मेल  और  एक्सप्रेस  गाडियों  का  डिजलं/करण  एक  कार्यक्रम के  आधार

 पर  किया  जा  रहा है

 भारतीय  राव  म  दिक्षित  बेरोजगारों  को  बक  स्टालों  का  आबंटन

 2347.  शन  अजन  सजा  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 संसद
 के

 पिछले  सत्त
 में

 शिक्षित  बेरोजगारों को  बुक  स्टालों
 का  आबंटन

 करने  की  घोषणा  करने
 के  बाद  से  भारतीय  रेलवे  में  शिक्षित  बे  रोजगारों  को  कितने  बुक  स्टाल  आबंटित  किये  गये

 एसे  बेरोजगार  व्यक्तियों  से  रेल  प्रशासन  को  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  ;  और

 शिक्षित  बेरोजगारों  में  उक्त  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिय  कया  क्वार्यवाही  की  गई  है
 ?

 )  सद  के  पिछले  aa  में  घोषित रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरकी ):
 योजना  के  अनुसार  बुक  स्टाल  के  ठेके  शिक्षित  बेरोजगार  नवयुवकों  की  सबका  समितियों  को  आबंटित

 करने थ  ।  अभी तक  इस  प्रकार का  कोई  ठेका  आबंटित  नहीं  किया  गया
 है

 लेकिन  अनेक  स्टेशनों
 के  बुक

 स्टालों  केके  आवंटित  करने  के  लिय  शिक्षित  बेरोजगार  नवयुवकों  की  सहकारी  समितियों  से  आवेदन
 पत्र  मांग गय  हँ  |

 चंकी  आवेदन-पत्र भे  जने  के  लिये  अभी  समय  इन  आवेदन-पत्तों  की  प्राप्ति  के  लिय

 निर्धारित  अन्तिम  तारीखों  के  समाप्त  होने  के  बाद  ही  प्रत्येक  रेलवे  को  प्राप्त  आवेदन-पत्तों  की  वास्तविक

 संख्या
 मालूम

 हो  सकेगी  |

 Safe lib  |  और  विज्ञापनों  के अंगरेजी  और  अन्य  भाषाओं  के  विभिन्‍न  सामाचार  cal  में  प्रस

 माध्यम  से  इस  परियोजना  का  पर्याप्त  प्रचार  किया  गया  है  ।

 उडीसा  मं  ग्रामीण  विजय  तस्करी  काय  क्रम

 2348.  श्री  अर्जुन  काटी  :  क्या  सिंचाई और  विद्या  त  मंत्री  यह  बताने  की  कृप कृपा  करेंग  कि

 (® )  क्या  में  पम्प  सेटों  को  बिजली  देने  का  कार्य  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  अन्य

 राज्यों  की  तलना  में  सबसे  गरिमा  रहा है  ;

 यदि  तो  अब  तक  वास्तव  में  कितने  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  क्रिया  गया  और  कितने  पम्प
 सेटों  को  बिजली  दी  मई  ;  और

 तेजी  लाने  के  लिये  क्या उक्त  राज्य  में  विशेष  रूप से  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान इस  कार्य  तेजी

 कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  (  से  उड़ीसा  ने

 चौथी  योजना  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  के  मामले  में  प्रगति  की  चौथी  योजना  के  शुरू  होने  से  लेकर

 विद्युत कृत
 ग्रामों  और  वर्जित  पम्पों  की  सख्या  नीचे  दी  जाती  है  ।

 चुप

 विद्युतीकृत  ग्रामों  की  fra  पम्पों  की  संख्या

 संख्या

 ca

 31-3-1969  821  477

 31-3-1970  950  580

 31-3-1971  1697  712

 31-3-1972  3610  1069

 31-3-1973  6366  2075

 6426  2101
 31-58-1973 का

 विद्युत  कृत  ग्रामों  का  प्रतिशतांश  जोकि  1969 में  1.  7  था  बढ़कर  13.8  हो  गया  हैं
 |

 में
 जम्मू  और  तथा  हरिपुरा  जैसे

 अन्य  राज्यों
 की  अपेक्षा  अच्छी

 1973-74
 के  दौरान  3000  अतिरिकत  ग्रामों

 के  विद्युतीकरण
 का

 प्रस्ताव  है  ।

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पांचवी  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  में  प्रत्येक  राज्य  में

 ग्रामीण जनता  कैसे  कम  30  से  40  प्रतिशत
 तक

 के  लिये  बिजली  लाभों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 ।

 दामोदर  घाटी  निगम  से  बिहार  को  बिजली  की  सप्लाई

 2349.  श्री  प्रबोध  चन्द  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :
 av’

 क्या  दामोदर  घटी  निगम  बिहार  राज्य  की
 बिजली

 की  आवश्यकता  पूरी  नहीं  कर  सका

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं  ;  और

 क्या  इस  बारे में  बिहार  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत थ  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  हों

 बिहार  और  पश्चिम
 बंगाल  दोनों

 राज्यों  में  दामोदर  घाटी  के  क्षेत्र  से  बाहर  विद्युत  की  कतिपय

 बड़ी  मांगों  को  1969  के  अन्त  तक़  दोनों  राज्य  विदित  बोर्डों  द्वारा  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  जाना  था  |

 ये  भार  दामोदर  घाटी  निगम  प्रणाली  पर  अब  तक  भी  जारी  1973  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेमजाज़न
 के  इससे  दामोदर  घाटी

 निगम  प्रणाली  में  कमी  आ.गई  है  ।.

 इसके  बिहार  की  थोड़ी  बेहतर  स्थिति  को  दृष्टि  में  दामोदर

 घाटी  निगम  प्रणाली  से  भार  के  एक  अंश  को  लने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 अपने  कारखानों  का  विस्तार  करने  की  इच्छा  विदेशी  औषधी  कम्पनियां

 2351.  श्री  नवल
 किशोर  फार्मा

 :
 क्या पेट्रोलियम  ओर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  औषधि  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  अपने  कारखानों  का  विस्तार  करते
 के  लिए  सरकार  से  आवेदन  किया  है  और  किस  प्रकार  के  विस्तार  का  अनुरोध  किया  गया  है  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वट् रो लियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  और  एफ
 रण-पत्र  संलग्न  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  5342/73]

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  रल  मागं  के  दोनों  ओर  फिश  प्लेटों  के  गायब  हो  जाने  के  मामले

 2352.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :
 क्या  रल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सरकार  को  पूर्वोत्तर  रेलव  पर  रेल  मागं  के  दोनों  ओर  फिश  कुत्ता  कील

 और  कोई  के  गायब  हो  जाने  के  मामलों  का  पता  चला है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  दवारा  तोड़-फोड़  की  कार्यवाही  रोकने  के  लिय  उस  क्षेत्र  में  रेलगाड़ियों
 का  सामान्य  रूप  a  चलना  सुनिश्चित  करने  के  लिय  क्या  सुरक्षात्मक  उपाय  किय  गय  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  दारो  जी  हां  ।

 वाराणसी  सिटी  और  सारनाथ  स्टेशनों  के  बीच  करुणा  पुल  के  निकट  हं  में  दिनांक  31-5-

 1973  और  6-6-1973  को  बदमाशों  दवारा  फिश  प्लेट  उखाड़ने  की  दो  वारदातें  हुई  ।  छेड़-छाड़  की

 रंगाई को  गें गमे नों नों  दूबारा  समय  से  पकड़  लिय  जाने
 के  कारण  ,  67  अप  और  258  डाउन  सवारी  गाड़ियों ड

 नि

 को  रोक  संभावित  दुर्घटनाओं  को  टाला  सका  ।

 रेलवे  पुलिस  और  जिला  पुलिस  के  अधिकारियों  के  बींच  हुई  बैठक  के  प्रभावित

 क्षेत्र  में  रेल-पथ  पर  गश्त  लगाना  शुरू  किया  गया  है  ।  रेल-पथ  की  सुरक्षा  के  लिए  गाड़ियों  को  सामान्य  रूप

 से  चलाने  और  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  द्वारा  तोड़-फोड़  की  कार्रवाई  को  रोकने  के  लिए  रक्षा  समितियों  का

 भी  गठन  किया  गया  हैं  |

 Target  for  Rural  Electrification  under  Fourth  Plan

 2353.  Shri  Nawal  Kishore  Sharma 2

 Shri  Rana  Bahadur  Singh:

 ‘Will  the  Minister  of  Irrigation  &  Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published
 in  the  Expressਂ  dated  the  16th  July,  1973  to  the  effect  that  the  target

 fixed  for  rural  electrification  under  the  Fourth  Five  Year  Plan  have  not  been  achieved

 fully,  while  only  eight  months  are  left  in  the  completion  of  Fourth  Plan  period;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  States  where  targets  fixed  for  rural  electrification
 have  not  been  achieved

 fully
 and  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  action  proposed  -to  be  taken  by  Government  to  complete  the  remaining
 work  before  the  end  of  the  Fourth  Plan  period  ?
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 The  ‘Deputy’  Minister  in  the  Ministry  of  frrigation  &  Power  (Shri  Balgovind
 Verma):  (a)  to  (c)  The  progress  of  village  electrification  in  12  States  viz.  Assam,

 Bihar,  Jammu’  and  Kashmir,  Madhya  Manipur,  Meghalaya,  Nagaland,
 Orissa,  Rajasthan,  Tripura,  Uttar  Pradesh  and  West  Bengal  is  below  the  All-india

 average.

 Considerable  progress  has  been  made  in  these  States  during  the  Fourth  Five
 Year  Plan  by  accelerating  the  programmes  and  by,  larger  allocations,  in  the  State
 Plans  and  additive  financing  through  the  Rural  Electrification  Corporation.

 During  the  Fourth  Plan  targets  for  energisation  of  pumpsets  have  only  been
 laid  down  and  village  electrification  is  incidental  to  the  energrsation  of  pumpsets.
 No  targets  for  village  electrification  was  fixed  but  it  was’  expected  that

 villages  would  be  electrified.  As  against  a  target  of  15  lakhs  pumpsets  for  the

 ‘country  as  a  whole,  upto  the  end  of  June,  1973,  11.34  lakhs  additional  pumpsets
 have  been  energised  and  it  is  expected  that  the  target  will  be  achieved  by  and

 large.  In  regard  to  village  electrification,  68,145  additional  villages  have  been
 electrified  upto  30-6-73,  The  progress  -of  village  electrification  has  exceeded  the
 anticipation  and  it  is  expected  that  75,000  villages  would  be  electrified  in  Fourth
 Plan.

 The  progress  of  rural  eléctrification  was’  reviewed  ‘at’  the  State  Irrigation  and
 Power  Ministers’  Conference  held  at  Kodaikanal  in  July,  1973  where  the  need  for

 achieving  the  targets  was  impressed.  It  is  too  éarly  to  assess  the  actual  shortfalls
 in  the  targets  Statewise  as  the  plan  period  is  not  vet  over.

 विधि  जागो  की  सिफ़ारिशों  को
 दोश

 क्रियान्वित  करने  के
 लिए  बिशेष  सेल

 2354.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :

 श्री  नवल  किशोर  सिह

 क्यां  न्याय  और  कम्प्रची  कांय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  fn~ t 2,  :

 कपा  विधि  अयोग  की  सिफ़ारिशों  को  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  विधि

 मंत्रालय  में  विशेष  सैल  की  स्थापना  की  है

 विधि  अयोग  की  रिपोर्टों  की  शीघ्र  जांच  सुनिश्चित  करने  तथा  अनुचित  विलम्ब  किये  विना

 उनको  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  सरकार  दुबारा  FAT  प्रयत्न  नय  जा  रहे  हैं  ;

 इन  रिपोर्टों  को  कब  तक
 क्रियान्वित

 किये  जोने  की  सम्भावना  हैं  ?

 fafa,  न्यय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  नीति राज  सिह  :  जी

 att  आयोग  की  विधि  मंत्रालय  से  संबंधित  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  और  अन्य  मंत्रालयों  से

 गीत  सिफारिशों  को  समन्वित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सैल  की  स्थापना  की  गई  है  ओर  यह  आशा  की  जाती
 है  कि  वह  अपना  काय  शीघ्र  ही  आरम्भ  कर  देगा  ।

 और  आयोग  की  सिफारिशों  का  शीघ्र  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयास

 किए  जा  रहे  किन्तु  अभी  वह  निश्चित-तारीख  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  जिस  त  क  aq
 रिपोर्टों  को  क्रियान्वित  कर  fear  जाएगा  |

 धनबाद  डिवीजन  के  अखिल  भारतीय  cera  मारकर  एसोसिएशन  का  मंडल  धनबाद  के  समक्ष
 प्रदर्शन

 2355.  थी  रामावतार  शास्त्री  कया  रल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धनबाद  डिवीजन  के  अखिल  भारतीय  स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन  ने  अपनी  बहुत  पुरानी
 स्थानीय  शिकायतों  को  दूर  कराने  के  लिए  5  1973  को  मंडल  धनबाद  के  समक्ष  प्रदर्शन

 ort था  तथा
 इस  संबंध  में  उन्हें  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  ;
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 यदि  हां  तो  संक्षेप  में  वे  शिकायतें  क्या  हैं  और  प्रशासन  ने  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए
 क्या  क्वाही  की  है  ?

 रल  मंत्रालय  उप-मंत्री  महम्मद  शफी  जी

 (@)  ज्ञापन  मे ंमें की  गयी  मांगें  वितरण  में  दी  गयी  हैं  ।.

 स्टेशन  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  सहित  कर्मचारियों  की  सभी  कोटियों  की  जायज  मांगें  लगे

 तार  उठायी  जाती  उनपर  विचार  कियां  जाता
 है

 और
 सामूहिक

 समझौता  तंत्र  के  विभिन्‍न  स्तरों
 अर्थात

 स्थायी  वार्ता  तंत्र  और  aaa  परामर्श  da,  जो  कफी  लम्ब  समंय  से
 वेधा  निक  और  उद्देश्यपूर्ण  स्प  से  काय

 रहे  ay)  के  माध्यम  से  सुलझाई  जती  है  ।  प्राप्त  व्यक्तिगत  अभ्यास  दनों  की  भीਂ  प्रशासन  दवारा  जांच

 की  जाती है  और  उनका  निबटारा  किया  sar  &  ।

 विवरण

 1  aa  वरिष्ठता  के  आधार  पर  पदोन्नति  देना  ।

 2.  205-280  के  वेतनमान  में  स्ट  शन  मास्टरों  की  कथित  पदोन्नति  के  लिए  इसी  वेतन  मान  में  काम

 करने  वले  सहायक  शन  मास्टरों  के  लिए  उपयुक्तता  परीक्षा  को  समाप्त  करना  |

 उन  मास्टरों 3.  ग्रेड वार  पर्याप्त  छुटटी  रिज  और  भार ग्राही
 विश्राम दाता  स्टेशन

 मास्टरों/सहायक
 की  व्यवस्था  ।

 विश् वाम दाता  टशन  मास्टरों  का  जिनकी  लव  बीड  वारा  स्वीकृति  दी  जा  चकी  तत्काल

 क्रियान्वयन  |

 5.  सी ०  आर  पी०  आउटर  खटिया  ब्लाक  ओबरा  मिर चन्द री  आदि  पर

 स्टेशन  मास्टरों/सहायक  मास्टरों  के  ड्यूटी  रोस्टर  के  वर्गीकरण  को  cay  से  सतत  में  तत्काल  परिवर्तित

 करना  |

 6.  चीपन  में  तीसरे  सहायक  स्टेशन  मास्टर  की  तत्काल  स्वीकृति  देना  |

 7.  कार्यभार  और  उत्तरदायित्व  के  अनुसार  कुछ  स्ट  शनीं  पर  स्टे  शन-मास्टरों  स्टेशन  मास्टरों

 ।  व्यवस्था  करने  के  लिए  समुचित  कांय-विश्लेषण  करना  ।

 8.  पुर्व  रेलवे के  अन्य  चार  मण्डलों के  समान  धनबाद  मण्डल  में  375-425  रुपये  HFS  में  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों/स्टेशन  मास्टरों  के  पाठ्य  क्रम  को  तत्काल  कार्यान्वित  करना  |

 कुछ  स्टेशनों  पर  सहायक  स्टेशन  मास्टरों/स्टेशन  मास्टरों  के  पदों  का  तत्काल  ग्रेड  बढ़ाना  |

 10.  सहायक  स्टेशन  मास्टरों/स्टेशन  मास्टरों  के  सभी  ग्रहों  में  रिक्तियों  को  तत्काल  भरना  |

 11.  ८. उंचे प्र 4 न्  के  पदों को  प्रतिशतता के  आधार  पर  तत्काल  बढाना  |

 12.  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  का  मुख्यालय  नाथरसगढ़  से  बदल  कर  धनबाद  कंट्रोल  करना  ।

 13.  विश्वामदाता  सहायक  स्टे  शन  मास्टरों  के  ड्यूटी  रोस्टर  में  परिवर्तन  करना  |

 14.  कारगर  निरापद  संचालन  को  सुनिश्चित करने  कें  लिए  सभी  स्टेशन  मास्टरों  को  56  घंटें

 fen  '  विश्वास  देने  तत्काल व्यवस्था  करना  1

 15.  भा
 caret  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  और  विश्वांमदोता  सह दायक  स्टेशन  मास्टरों  को  पर्याप्त  fares

 के  लिए  सभी  स्टेशनों  पर  विश्वास  कक्षों  की  तत्कालਂ = व्यवस्था  करना  ।
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 16.  महंगाई  और  अन्य  क्षतिपूर्ति  भत्ता  के  आधार  पर  रात  ड्यूटी  मत्ता  का  जिसका

 मंजूरी
 रेलवे  बोर्ड  द्वारा  दी  जा  चुकी  तत्काल  भुगतान  करना  ।

 17.  अनिवार्य  और  उत्तरदायी  सेवाओं  को  cara  में  रखकर  सभी  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  लिए

 रेलवे  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  |

 18.  निष्पक्ष  और  न्याय  सुनिश्चित  करने  के  जैसा  कि  एसोसिएशन  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जा

 चका  एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  के  परामशं  से  स्थानान्तरण  की  निश्चित  नीति  अपनाना  |

 19.  काय  घंटा  विनिमय  के  अनुसार  काय  तथा  संरक्षा  बढ़ाने  के  लिए  धनबाद  पश्चिमी

 पूर्वी  पाथरर्डही  से  ट्रक  पाथरडीही  उत्तर  गोलों  सेंट्रल

 राज्ञ  सेंट्रल  केबिन  में  सहायक  स्टेशन  मास्टरों के  ड्यूटी  पोस्टरों  में
 सतत  श्रे  णी  से  गहन  श्रेणी  में

 तत्काल

 वर्जित  करना

 20.  कार्यभार  ग्रहण  करने  और  सौंपने  के  लिए  डयूटी  के  अतिरिकत  घंटों  के  लिए  पारिश्रमिक  देना  ॥

 21.  अपने  मुख्यालयों से  बाहर  8  किलोमीटर के  अन्दर  काम  करने  वाले  भार ग्राही  सहायक  स्टेशन

 विश् वाम दाता  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  लिए  कठिन  ड्यटी  भत्ते  या  भारग्राही  भत्ते  की  व्यवस्था  |

 22.  पहाड़ी  खण्डों  में  स्थित  स्टेशनों  के  सभीਂ  कर्मचारियों  को  असुविधाजनक  स्थिति  और  अनेक

 अन्य  कठिनाइयों  के  लिए  पहाड़  भत्ते  की  व्यवस्था  |

 23.  छोटे  स्टेशनों  के  बीमार  कर्मचारियों  द्वारा  भेज  गय  प्राइवट  डाक्टरों  के  चिकित्सा  प्रमाण-पत्र

 को  रेलवे  डाक्टर  के  प्रति हस्ताक्षर  के  बिना  स्वीकार  करना  |

 24.  काम  सीखने  के  लिए  पर्याप्त  अवधि  की  व्यवस्था  |

 25  सभी  स्टेशन  मास्टरों/सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  लिए  छः  नदियों  के  पुरे  सेट  की  व्यवस्था  |

 26  नयी  वरिष्ठता  सुची  का  प्रकाशित  करना  ॥

 सभी  छोट  स्टेशनों  पर  और  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  में  बिजली  की  व्यवस्था  |

 28  ग्रमुरा  जोगीबिन  आदि  स्टेशनों  पर  पीने  के  पानी  की  स्थायी  व्यवस्था

 29  गढ़वा  टाउन-चौपन-सिंगरोली  खण्ड  के
 प्रत्येक  स्टेशन

 पर  सफाई वालों  को  नियुक्ति  करना  |

 30  धनबाद  और  गोलों  स्टेशनों  पर  विशेषरूप  से  छोट  स्टेशनों  के  कर्मचारियों  की  शिक्षा  सम्बन्धी

 समस्याओं  के  लिए  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  और  छात्रावास  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  |

 छोटे  विकेटों  पर  कर्म चा  रियों  को  बतन  तथा  अन्य  बिलों  का  वेतन  accel  द्वारा  भुगतान  करने  की  सांग

 2356.  श्री  रामावतार  शास्त्री  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धनबाद  डिवीजन  के  अखिल  भारतीय  स्टेशन  ated  एसोसिएशन  ने  यह  मांग  की  है

 कि  स्टेशन  मास्टरों  दवारा  वेतन  तथा  अन्य  बिलों  का
 भुगतान  करने

 की  वर्तमान  व्यवस्था  के  बजाए  वेतन

 क्लर्कों  द्वारा  सभी
 कोंचा  रियों

 को  इनका  भुगतान  छोट  स्टेशनों  पर  किया  जाना  और

 थि
 तो

 वेतन  क्लर्कों  दवारा  भूगतान
 की

 व्यवस्था
 न

 कराने
 का

 कया  औचित्य  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  बफी

 परवे  रेलवे  में  स्टेशन  मास्टरों  दवारा  भुगतान  को  पद्धति  केवल  उन  छोटे  स्टेशनों  तक  सीमित  है

 जहां  भुगतान  की  शु दुध  राशि  एक  बार
 में

 9000
 रुपये  से  अधिक  नहीं  होती

 ।  अन्य
 सभी

 स्टेशनों
 पर  भुगतान

 क्रिया  जाता  है  ।  वेतन  पलकों  दावा  रा  वेतन  के  भुगतान  की  योजना  को  सभी  छोटे  स्टेशनों
 बतन  दवारा

 पर  लागू  करना  खर्चीला
 ।
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 पब  taa  म  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  रिक्त  स्थानों  का  सरा  जाना

 2357.  थ्रो  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्व  रेलवे  में  वाणिज्यिक  लिपिकों  की  te
 वार  स्वीकृत  संख्या  कितनी

 है  ;

 इस  समय  पूर्व  रेलवे  को  सभी  डिवीजनो ंमें  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  प्रत्येक  ग्रेड  में  कितन

 कितने  स्थान  रिक्त  है  ;  और

 रिक्त  स्थानों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण हू
 ?

 रेल  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  और  एक  विवरण  संलग्न  है

 से  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  5343/73]

 कई  मामलों में
 उच्चतर  ग्रेडों

 में
 पदोन्नति  पाने  वाले  कमंचारी  उस  हालत

 में
 कलकत्ता

 नहीं  चाहते  जब  उन्हें  कलकत्ता  क्षेत्र  के
 बाहर  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  वैकल्पिक  व्यवस्था  करन

 में  समय  लगता  है
 ।  प्रारंभिक भर्ती  ग्रेड  में  रेन

 सेवा  आयोग  के  जरिये  भर्ती  करनी  पड़ती  है  और  इसके

 प्ले
 कि  चुने  गये  उम्मीदवारों  को  कार्यकारी  पदों  पर  नियुक्त  किया  उन्हे  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  स्कूल

 में  निर्धारित  प्रशिक्षण  पाठयक्रम  को  पास  करना  जरूर  होता  है  ।  कभी  कभी  अप्रत्याशित  आकस्मिकता

 के  कारण  खाली  जगहें  बिना  भरी  हो  पड़ो  रह  जातों  है  ।

 पाल  धनबाद  के  कार्यकरण  क  बार  म  अध्यापन

 2358.  शी  रामावतार  शास्त्री  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पासंग  धनबाद  में  कार्य  करने  की  असंतोषजनक  स्थिति  तथा  विशेषकर  ठेके

 पर  काय  फ्र रने  वाल  कर्मचारियों  दुबारा  पार्सल  के  पैकेजों  के  संभालने  के  बारे  में  प्रशासन  को  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए

 ठेके पर  कार्य  करने  वाले  प्रत्येक  कर्मचारी  को  37  रुपये  50  पैसे  का  मासिक  मजुरी  देने  का

 और क्या  औचित्य

 वहां  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  swat  मुहम्मद  काफी  हां  ।  एके  अभ्यावेदन  मिला

 है  ।

 )  धनबाद
 पर  पास

 ल  चढ़ाने-उतारने  वाले  मजदूरों  को  अंशकालिक  आधार  पर  लगाया

 जाता है  ।  उन्हें  3  रुपय  75  प  से  प्रति  मजदूर  प्रतिदिन  की  दर  से  भुगतान  किया  जाता  है

 प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धनबाद  डिवीजन  में  क्रूशियल  क्लर्कों  को  रेलवे  क्वाटर  अलाट  करने  के  बार
 चन्द

 होती

 2359.  श्री  रामावतार  शास्त्री  >  क्या
 रल

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 ध्रनवाद  डिवीजन  में  कमर्शियल  क्लर्कों  को  रेलवे  क्वाटर
 अलाट  करने  के  बारे  में  प्रशासन  किस

 नीति  पर  चल  रहा

 गत  तीन
 वषों

 के  दौरान  कामर्शियल  क्लर्कों  के  लिए  नियत  कितने  क्वार्टर  अन्य
 श्रेणियों

 तथा

 विभागों
 को  दिए  गए

 हूँ  और
 क्लर्कों नन नल  के  लिए  रेलवे  क्वार्टरों  की  कमी

 को
 पूरा  करने

 लिए
 उनके  स्थान  पर  कितने  और  क्वाटर  लिये  गय  और
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 on  कच  बल्क  ——

 पारी  कार्य  करने  वाले  कमशियल

 क्लर्कों के  लिए  रेलवे  क्वार्टरों का  एक  अलग  पृ  न  बनाने

 के  व्या  कारण  हँ

 क्वार्टरों  का  90  प्रतिशत रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :

 बायें
 कर्मचारियों

 और  10  प्रतिशत  गैर-अतिशय  कर्मचारियों  के
 लिए

 नियत  है  ।  रनिंग
 कर्मचारियों

 को

 दुसरे  अनिवार्य  कर्मचारियों  पर  तरजीह  मिलती  है  ।  वाणिज्य  कलक
 गैर-अनिंवायं  कोटि  के

 है  और  उन्हें

 अन्य  गैर-अनिवार्य॑  कर्मचारियों  के  सथ  ही  के  क्रम  से  क्वार्टर  दिये  जाते हैं
 ।

 और  भाग  के  उत्तर  को  देखते  प्रश्न प्रश्न नहीं  उठता

 पांचवी  योजना  में  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिए  प्रस्ताव

 360.  थी  झारखण्ड  राय  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  में  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  प्रस्तावों  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 प्रस्तावों  पर
 अनुमानत

 कितना  व्यय  आएगा
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल
 गोविन्द  ~

 से

 दया  गया  है  और  उन नियंत्रण  उपायों  के  लिए

 '
 पाँचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  तक

 पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  समय  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  shat  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  लिए  290  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  को  अनन्तिम  रूप  से  प्रस्तावित  किया

 गया है  ।

 पाँचवी  योजना  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  प्रस्ताव

 2361.  श्री  झारख्रष्डे  राय

 sit  भोला  मांझी

 aat  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  म

 क्या  पांचवी  योजना  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  संबंधी  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  दे  fear  गया

 ह

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते  क्या  और

 प्रस्तावों  पर  कितना  व्यय  आएगा
 ?

 सिचाई  और  विद्  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविंद  वर्मा
 )  पांचवीं  योजना  को

 अभी  an  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कच्चे  तेल  की  सप्लाई  के  मामल  में  विदेशों  कम्पनियों  पर  निभा  करना

 2362.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 कच्चे  तेल
 की

 सप्लाई  के  मामले  में  हम  विदेशी  कम्पनियों  पर  कहां  तक  निर्भर  करते  और

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  की  कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  कराने  की  मांगों  के  विरुद्ध  कपा

 वाही की  गई  है  ?
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 es

 लिखित  vee

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलवीर  :  वर्तेंमांन  वित्तीय

 व

 वर्ष

 के  दौरान  अनुमानित  15  मिलियन  मीटरी  टन  कुल  अशोधित  तेल  के  आयात  की  तुलसा  में  विदेशी  तेलਂ

 क  7.5  मिलियन  मीटरी  टन  अशोधित  तेल  सप्लाई  कर  रही  हैं  ।

 ्र
 1970  से  अशोधित  तेल  के  मूल्य  लगातार  बढ़  रह ेहैं  ।  विक्रेताओं  के  बाजार  प्रबल

 ।  इस  लिए  इस  समय  अशोधित  तेल  सामान्य  टेण्डर  पधति  से  vel  लाया  जा  सकता  ।  अन्य  राष्टों  के

 समान  भारत  को  भी  विश्व  बाजार  से  अशोधित  तेल  खरीदना  पड़ता  है  ।

 अशोधित  तेल  के  मुल्यों  में  वृद्धि  रोकने  के  लिए  एक  मात्र  प्रभावी  कदम  जिसे  सरकार  उठा  सकती

 ag  अशोधित  तेल  के  देशीय  उत्पादन  की  अधिक  वर्दी  करना  है  |  और  इस  ओर  सरकार  अधिक  सें  अधिक

 उपाय  अपना  रही  है  ।

 गत  दो  वर्षों  मे  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स  त्रावणकोर  में  प्रतिनियुक्ति  पर

 आएं  व्यक्ति  और  नियुक्ति  किये  गए  नये

 2363.  Wt  व्यालार  रवि :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फर्टिलाइजर
 एंड

 केमिकल्स  ता वन कोर  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्ति
 प्रतिनियुक्ति  पर  आए  हँ  तथा  कितनी नयी  नियुक्ति  हुई हँ  ;

 क्या  सरकार को  इस  बात  की
 जानकारी  है

 कि
 नई  नियुक्तियां

 करने  का  औचित्य  नहीं हैं

 कयों  कि  प्रबंधकों
 का  यह

 दावा
 है  कि  फर्टिलाइजर  एंड  केमिकल्स  तावनकोर  में  पहले  ही  कर्म

 चारी  अधिक  संख्या  में  है  तथा  विंमान  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  संबंध  मैं  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 दलबीर
 :  से  स  चना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सहकारी  समितियों  को  fad  गए  ब  क-स्टाल

 2364.  भी  वेब  सिंह  गरचा  किया  रल  मंत्री यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 संसद  के  we  सब्र  में  घोषित  योजना
 से

 अब  तंक  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  कीਂ  सरकारी

 समितियों  को  कुल  कितने  बुक-स्टाल  दिए  गए  ञ

 इन्हें  ये  ठेके  किन  शर्तों  पर  दिए  जाते  हैं
 ?

 सहकारी  समिति  को

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद
 काफी  :

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  कीं  किसी

 क-स्टाल  का  ठेका  अभी  तक  नहीं  दिया  गया  हैं  लेकिन  कई  स्टेशनों  पर

 स्टालों  के  ठेके  आबंटित  करने  के  लिए  ऐसी  समितियों  से  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  किये  गये  हैं  ।

 इस  तरह  के  ठेके  आबंटित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  शर्तें  निर्धारित  की  गयी हैं  :

 1.  समिति  को  सम्बन्धित  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  के  यहां  पंजीकृत  होना  चाहिये

 2.  समिति  के  प्रत्येक  सदस्य  को  स्नातक  होना  चाहिए  ;

 3.  सदस्यों की  आय  18 से  30  वर्ष  के  बीच  होनी  चाहिए  ;
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 A.  समिति  के  सभी  सदस्य  बेरोजगार  होने  चाहिए  ;  और

 5.  पुस्तक-स्टाल  से  सम्बन्धित  सभी  प्रबन्ध  जिनमें  गाड़ियों  की  बगल  में  पुस्तकों  की  बिक्री  भी  शामिल

 समिति  के  सदस्यों  दवारा  स्वयं  किया  जाना  चाहिए  |

 Privately  Operated  Railway  Lines

 2365.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  privately  operated  railway  lines  in  the  country  ‘at  present ;

 (9)  the  total  length  thereof;  and

 (c)  whether  Government  have  under’  consideration  any  scheme  for  their
 nationalisation  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri.  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  There  are  8  private-owned  Railways,  out  of  which  5  are  run  by  _  contiguous
 Government  Railways  and

 3  by  the  Companies  themselves.

 (b)  The  total  length  of  these  8  railways  is  about  700  Kms.

 (८)  No.°

 Passengers  Arrested  for  Travelling  without  Tickets

 to  state:
 2366.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 (a)  the  number  of  persons  arrested  for  travelling  without  tickets  during  the
 last  five  months,  Zone-wise ;

 (b)  the  amount  of  money  collected  by  way  of  fine  during  the  said  period,
 Zone-wise  ;  and

 (c)  the  nature  of  action  taken  against  persons  who  could  not  pay  the  fine  as
 also  the  number  of  persons  against  whom  such  action  was  taken?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mini  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  to  (c)  A  Statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T,  5344/73].

 गत  तन  वर्षों  के  दौरान  wey  प्रदेश  में  स्वीकृत  सिचाई/विद्युत

 2367.  श्री  रणबहादुर  सिंह  क्या  सिचाई  और fa  दत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ७  क  ६

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कितनी  नई  सिंच
 ग

 तथा  सिंचाई  एवं  विद्युत  aft

 योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ;

 इन  प्रत्येक  योजनाओं  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ;  और

 इन  परियोजनाओं
 पर  केंद्रीय  सिंचाई

 और  विदित
 बोर्ड

 के  क्या  विचार  हैँ  ?

 सिचाई  और
 बिद्युत

 मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 (att  बाल

 गोविन्द  और  (7)  केन्द्रीय
 जल  और  विद्युत  आयोग  gare  परियोजनाओं  की  जांच  के  पश्चात्‌  गत  तीन  वर्षों  के  दौरानਂ  मध्य  प्रदेश

 की  विकासात्मक  योजनाओं  में  शमिल  करने  के  लिए  योजना  आयोग  दवारा  निम्नलिखित  बृहद्  तथा मध्यम
 स्कीमें  की  गई  थी  :

 बृहद

 महानदी  जलाशय--चरणःएक
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 मध्यम

 1.  पुत्कानाला

 2.  जमीनी  दक्षिण  तट  नहर

 3  माना

 4  सिध  चरण-एक

 5  रंगीन  उच्च  स्तरीय  नहर

 6  डेयरी  जलाशय

 राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती

 है  और  यह  किसी  एक  विकासशीर्षे  अथवा  परियोजना  से  संबद्ध  नहीं  होती  ।  1970-71  से  .197  2-73

 तक  मध्य  प्रदेश  की  वार्षिक  योजनाओं  का  कुल  परिव्यय  266.  66  करोड़  रुपय  था  जिसमें  से  केन्द्रीय
 gat  150.73  करोड़  रुपये  थी  ।

 गांठिया-जबलपुर  छोटी  लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलना

 2368.  थी  रणबहादुर  सिह  क्या  रल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गांठिया-जबलपुर  छोटी  लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विचार

 किया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शो  :  (F)  और  अलाभप्रद  शाखा  लाइन

 1969  की  सिफारिश  के  आधार  पर  सतपुड़ा  छोटी  लाइन  प्रणाली  के  जबलपुर-मोंदिया
 तथा  अन्य  छोटी  लाइनें  शामिल  उत्तरी  खण्डों  के  बदलाव  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  पुरा  हो  गया  है
 और  रिपोर्टों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्टो  की  जांच  के  परिणाम  ज्ञात  हो  जाने  के  पश्चात्‌  इन

 खंडों  के  बदलाव  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  |

 Two  villages  burried  on
 account

 of  Land-Slide  caused  by  Heavy  Rains
 in  Kedar  Valley

 2369.  Shri  Chandulal  Chandrakar:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  two  villages  were  burried  on  account  of  landslide  caused  by  the
 heavy  rains  in  Kedar  Valley  resulting  in  heavy  loss  of  life  and  property ;

 (b)  whether  no  precautionary  measures  were  taken  in  view  of  the  possibility
 of  rains  and  floods  occurring  in  that  area;  and

 (८)  if-so,  the  reasons  -therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Balgovind
 Verma):  (a)  to  (c)  The  State  Government  of  Uttar  Pradesh  have  not  reported  so
 far  the  damage  caused  by’  land-slides  due  to  heavy*rains  in’  Kedar  Valley.  How-
 ever  it  has  been  reported  that  heavy  rains  gnd  land-slides  at  the  end  of  June  in
 the  Chamboli  District  affected  a  number  of  villages  and  caused  damage  to  houses
 and  agricultural  land.  The  damage  according  to  preliminary  assessment  was
 about  Rs.  6  lakhs.  2  human  lives  and  131  cattle  heads  were  also  lost.  The
 occurrence  of  land  slides  due  to  heavy  rains  in  the  hilly  areas  cannot be  predicted.
 The  State  Government  however  took  necessa
 with  the  assistance  of  military  authorities.

 ry  measures  for  rescue
 and

 relief

 101



 Written  Answers  August  7,  1973

 rene

 नहर  का  निर्माण

 2370.  डा०  हरि  प्रसाद  wal  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 aon

 राजस्थान  नहर  परियोजना  के  निर्माण  में  चरण-वार  और  अवस्था-वार  अब  तक  कितनी  प्रगति

 |

 उस  पर  अब  तक  कितना  व्यय  हो  चुका है  ;

 चालू वर्ष  के  लिए  और  पांचवीं  योजना  अवधि  के  अंतर्गत  उक्त  परियोजना  के  लिए  कया  व्यवस्था

 की  गई  और

 इसकी  नवीनतम  प्रगति  की  दृष्टि  से  इसके  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  और  इसके  पुरा

 होने  में  कुल  कितना  विलम्ब  होने  की  संभावना  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  त्री  बाल  गोविन्द  से  अपेक्षित

 सूचना  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 राजस्थान  नहर  के  कार्य  को  age  मर्दों  के  चरण-वार  निर्माण  में  1973  के  अंत  तक

 हुई  प्रगति  नीचे  दी  गई  है

 चरण-एक

 कार्य-मद्द  प्रगति

 राजस्थान  फीडर

 चापट  का  कायें  at

 वही लाइनिंग

 राजस्थान  मुख्य  नहर

 मिट्टी  का  कार्य  99%

 लाइनिंग  78%

 वितरण  प्रणाली

 56% मिट्टी  का  कायें

 लाइनिंग  21%

 उठाऊ  नहर

 मिट्टी का  कायें  ह  93%,

 लाइनिंग  ry  55%

 उठाऊ  नहर  की  वितरण  प्रणाली

 मिट्टी का  40%,

 लाइनिंग  13%

 चरण-दो

 कुछ  प्रारम्भिक  कार्यों  के  अतिरिक्त  चरण-दो
 पर

 अभी
 तक

 कोई  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  है
 ।

 1973 के
 अन्त  तक  इस  परियोजना  पर  94  करोड़  रुपये  ब्यय  हुआ  ।
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 के  लिए  13.5  करोड़  रुपये का
 पाव धात

 हैं  ञ है  दे  है  क  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  अभी  तक  कोई  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इस  परियोजना  के  चरण-एक  का  काफी  हद  तक  चालू  व्य  में  guy  हो  जाने  की  आशा  है  और

 यदि  पांचवीं  पंचेत्रषींय  योजना  में  पर्याप्त  प्रावधान  हुआ  तो  चरण-दो  1978-79  तक  पूर्ण  होना  संभावित

 है  |

 इस  परियोजना  पर  कोय  लगभग  वर्तमान  सूची  के  अनुसार  प्रगति  कर  रहा  हैं  ।

 विवाह  योग्य  आय  सीमा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय

 2371.  Sto  हरि  प्रताव  शर्मा :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काब  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  क्या ज  नसंख्या  की  अत्यधिक  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  ने
 पुरुषों

 एवं  महिलाओं  की
 विवाह

 योग्य  आयु
 सीमा  में  कानून  द्वारा  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  सिंह  नही ं|
 इस  संबंध  बालक  विवाह  अवरोध  1929  का  संशोधन  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ॥

 समान  सिविल  संहिता

 2372.  Slo  हरि  प्रसाद  शर्मा  क्या  न्याय  और  कम्पन  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 Fat  भारत  के  संविधान  44  )  में  नीति-निदेशक  तत्वों  वाले  अध्याय  में  किये  गये

 उपबंध  के  बावजूद  सभी  समुदायों  के  लिये  सिविल  संहिता ब  नाने  के  लिये  कोई  प्रभावशाली  कदम

 अभी  तक  नहीं  उठाये  गय  है  ;

 कपा  अल्प-संख्यक  समुदायों  के  महिला  संगठनों  से  इस  तरह  की  संहिता  शीघ्रता  से  बनाने  के

 लिये  जोरदार  मांग  की  गई  है  ;  और

 इस  दिशा  में  क्या  प्रभावी  उपाय  किए  जाने  का  विचार  हैਂ  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  सिह  )
 बहुसंख्य  या  समुदाय  जिसमें  सिख  और  जेन मत  के  अनुयायी भी  सम्मि  लित  वैयक्तिक

 विधि  को

 बहुत  सीमा  तक  संहिताबद्ध  करने  के  लिए  कार्यवाही  पहले  ही  की  जा  चुकी  सम्पूर्ण  भारत  में  विभिन्‍न

 वर्गों  और  समुदायों  दवारा  अभिव्यक्त  मत-विभिन्नता  के  समान  सिविल  संहिता  बनाने  हेतु  आगे

 कार्यवाही  करना  इस  समय  कठिन  है  ।

 सरकार  को  ऐसी  किसी  मांग  के  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 समान  सिविल  संहिता  बनाने  अल्पसंख्यक  समुदायों  की  वैयक्तिक  में  भी  परिवर्तन

 करना  आवश्यक  होता  है  ।  किन्तु  जहां  तक  अल्पसंख्यक  समुदायों  का  प्रशन  सरकार  की  यह  नीति  है  कि

 उनकी  वैयक्तिक  विधि  में  कोई  परिवंतन  तब  तक  नहीं  किया  जाना  जब  तक  कि  ऐसे  परिवर्तन  के

 लिए  पहले  सम्बदूध  समुदाय  की  ओर  से  न  की  जाए
 ।

 पश्चिमी  घाटों  की  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  के  जल  का  उपयोग

 2373.  थ्री  अण्णासाहिब  meted  :  क्या  सिचाई और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  : awn

 क्या  सरकार  पश्चिमी  घाटों  को  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  के  जल  के  उपयोग  की

 संभावनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ;
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 यदि  तो  प्रस्तावित  सम्पर्क  मार्गों  )  के  नाम  क्या  है  और

 इनको  किस  तरह  से  पूरा  किया  जाएगा  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  से  तापी  नदी

 के  दक्षिण  में  पश्चिम  को  ओर  बहने  वाली  नदियों  की  कुल  सिचाई  शक्यता  मोटे  तौर  पर  58  लख  एकड़
 आंकी  गई  है  ।  पहले  से  प्रचालन  में  अथव  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  से  शक्यता  का  लगभग  18.7  लाख

 एकड़  उपयोग  होगा  ।  इन  परियोजनाओं  का  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 राज्य  सरकारों  ने  अन्य  5  लाख  एकड़  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  नई  स्कीमें  पहले  से  ही  तेयार  कर  ली

 जीभ  वे  और  परियोजनाओं  का  अन्वेषण  कर  रहे  हैं  और  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  जब  भी  अन्वेषण  पुरे  हो

 जाएंगे  और  संसाधन  उपलब्ध  हो  उनको  आरंभ  कर  देंगे  |

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  में  अपने-अपने  आश्रित  क्षेत्रों  की
 श्यकताओं  को  पुरा  करने  के  उपरांत  कुछ  जल  शेष  रह  जाएगा  ।  अभी  तक  कोई  विशिष्ट  लिंकों  का  पता

 नहीं  चलाया  गया  है  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  के  लिए  अन्वेषणों  के  दौरान  व्य पव तन  की  संभाव्यता  की  जांच  करने

 कौर  आवश्यक  जल  वैज्ञानिक  और  अन्य  अध्ययन  करने  के  लिए  प्रस्तावित  किया  गय  है  ।

 विवरण

 क्रम  परियोजना  का  नाम  लाभ  प्राप्त  ल्म  सिचाई  शक्यता

 स०
 एकड़ों

 नन  नन

 2

 नैय्यर  .  केरल  0.  38

 नैय्यर  ,  केरल  तथा  तमिलनाडु  0.  26

 कल्ला डा  ह  केरल  2.60

 पम्बा  14

 केरल कुंट्टानद  विकास  स्कीम  21

 6  पेरियार  घाटी  स्कीम  केरल  40

 चला कुडी  केरल  57

 चला कुडी  केरल  41

 9  पीची  तह  केरल  69

 10  केरल  18 बजानी
 दम

 11  ची राज ही  केरल  08

 12  पौंड  केरल  27

 13  गाय थ्री  केरल  27

 केरल  85 14  चिन् तुर पुजा

 15  पुजा  केरल  54

 16  मालीपुरा  04
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 मसलन  केरल  0.17 17

 18  वाला यर  0.  16

 19  कुट्टी  ब 4s its  केरल  77

 20  कटट्य।ल्‍ली  स्कीम  केरल  0.04

 21  पजा सी  केरल  0.80

 22  परम्बकुलम  अति  तमिलनाडु  2.  40

 23  थापो  बीच  तथा  को डा यार  विस्तार  तमिलनाडु  17

 24  बिस्तर  पतन कल  तमिलनाडु  0.33

 25  चलीं  महाराष्ट्र  0.35

 26  सलोनी  दमन  और  दिय  0.53

 27  wa  के  पिक  अप  बीयर  गुजरात  0.04

 28  डासवबर्गि  ताल  .  गुजरात  0.02
 Se eS

 कुल :  0.755
 मिलियन

 हैक्टेयर  18.67
 नन  re

 राज्यों  में  बड़ी  और  मध्यम  दर्जे  को  सिचाई  योजनाओं  की  कार्यान्वित

 2374.  भी  एस०  Ao  दामानी  :  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  ब  ह  और  मध्यम  दर्ज  की  सिचाई  योजनाओं  के

 कायें  मेंक तनी  प्रगति  हुई  है  ;

 इनको  निर्धारित  समय  के  अनुसार  पुरा  करने  में  कितनी  देरी  हुई  है  और  प्रत्येक
 मामल

 में  किन-किन  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़ा  है

 a  और

 इन  कठिन  इयों  को  दुर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  इनको  कबतक  प्रा  कर

 लिया  जाएगा ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  जबसे  1951  में  योजनाएं
 आरंभ  की  गई  93  aaa  तथा  513  मध्यम

 सिंचाई
 स्कीमें  हाथ में  ली  F) ta 72 2

 ।'  चतुर्थ  के

 अंत  तक  31  बृहद  तथा  379  मध्यम  स्कीमें  go  कर  ली  बहुत  सी  अन्य  परियोजनाएं  भी

 निर्माण  की  प्रौढ़ावस्था में  है  और  आंशिक  रूप  से  लाभ  दे  रही  है  ।

 aaa  योजना  में  4.  8  मिलियन  की  अतिरिक्त  सिंचाई  शक्यता  का  लक्ष्य  रखा

 गया  था  चुंकि  लागत  में  वृद्धि  होने
 तथा  पर्याप्त  धन  राशि  के  न  होने  के  कारण

 चतुर्थ
 योजना  के

 अंत  में  परियोजनाओं  राजस्थान  नहर  और  रामगंगा  से  होने
 वाले  संभावित  लाभों  में  दो  से  तीन  सालों  का  विलम्ब  हो  इस  लिए  लगभग  1  मिलियन हैक्टेयर  की

 कमी  होने  की  प्रत्याशा है  ।

 राज्य
 सरका

 को
 सलाह

 दी  गई  कि  वे  उन  स्की  मों  को  पूर्ण  करने के  लिए
 संभरक

 धनराशि  आबंटित  करें  जिन  पर  काफी  प्रगति  हो  चुकी है  ।  परियोजनाओं  पर  कार्य  प्रगति  का

 राव लोकन
 किया  जाता

 है
 और  समने  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  यथासंभव  प्रयत्न  किए

 जाते  हूँ  ।  उन  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  के  निर्माण  में' तेजी  लाने  के  प्रश्न  की  भी  योजना  आयोग  द्वारा  जांच

 की  जा
 रही  है  जिनसे  निकट  भविष्य  में  महत्वपूर्ण  अतिरिक्त  लाभ  प्राप्त  हो  सकते
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 विदेशी  तेल  कम्पनियों  से  कच्चे  तेल  का  आयात  करने  के  बार  में  करार

 2375.  ॥ |  एस०  आर०  दामानी  क्या  पटो लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 क  ग  #

 (#)
 सरकार की  ओर से  विदेशी  तेल  कम्पनियों  से  न्य  तेल  को  प्राप्त  करने  के  faa  किय

 गये  सभी  करारों  की  मुख्य  बातें  कया  है  ;

 शोधन  क्षमता  का  क्षत  प्रतिशत  उपयोग  करने  के  लिये  कच्चे  तेल  की  कितनी  क  ी

 र

 उक्त  अन्तर  को  पुरा  करने  के  और  प्रस्तावित  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर
 :

 यह

 कम्पनी
 भारतीय  तेल  निगम

 है
 जिसने  विदेशों  अथवा  तेल  उत्पादक  देशों  के  राष्ट्रीय

 तेल  कम्पनियो ंके  साथ  अशोधित  तेल  के  आयात  के  लिए  वाणिज्यिक  करार  किये  है  ।  सरकार

 कौ  ओर  से  देश  में  अशोधित  Ta  का  आयात  नहीं  किया  जा  रहा  वाणिज्यिक  करार  के

 शर्तों को  बताना  भारतीय  तेल  निगम  के  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं  है  ।

 और  इस  वर्ष  के  दौरान  देश  में  अशोधित  तेल  की  आवश्यकता  पूर्ण  रूप  में

 पुरी  की  गई  ।  आगामी  पांच  सालों  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  अशोधित  तेल  की  आवश्यकता  को

 जल्दी पुरा  करने  के
 लिए व्यवस्था

 की  जा  रही  शेष  मात्रा
 के  सम्बन्ध

 में  वचनबद्धताओं
 को

 पुरा
 किये  जाने  की

 आशा है
 ।  अशोधित  तेल  के  देशीय  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  एक

 दीर्घकालीन  उपाय  अपनाय जा  रहे  है  ।

 दिल्‍ली  डिवीजन  में  पार्सल  कलंकों  के  cal  के  लिए  लिखित  परीक्षा  हेतू  उन

 उम्मीदवारों  को  बलाया  जाना  जिनके  विऋद्ध  कदाचार  के  मामलें  अनिर्णीत  पड़े  ह

 क्या रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग 376.  श्री  भारत  सिह  चौहान

 क्यों
 क

 रेलवे  के  दिल्‍ली  डिवीजन  में  1  1973  को  250-380  रूपये

 वाल  ग्रेड  के  पासंग  क्लर्कों  के  पदों
 के

 लिये  लिखित  परीक्षा  हुई  थी  ;

 क्या  इसमें  कूछ  उन  कर्मचारियों  को  भी  बुलाया  गया  है  जिनके  free  सतिक  विभाग

 में  कदाचार  के  मामलें  अनिर्णीत  पड़े  और

 (7)  यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  हां  |

 व्यक्ति  जिसे  मामुली
 दण्ड  देने  के  लिए  आरोप-पत्र  fear  गया  लिखित

 परीक्षा  के  लिए  बलाया  गया है  ।

 नियमों के  अन्तरगत  अन्य  पात्र  उम्मीदवारों  के  साथ  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  को  भी  परिक्षा

 के  लिए  बलाया  जाता  है  ।
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 Shed  on  Platforms  of  Idgah,  Bilochpura  and  Jamuna  Bridge  stations  of  Agra  and
 construction  of  Overbridge  at  Agra  Idgah  Station

 2377.  Shri  Chhatrapati  Ambesh :

 Shri  Bhola  Manjhi:

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  proposals  to  (i)  construct

 sheds  at  Idgah,  Bilochpura  and  Jamuna  Bridge  stations  of  Agra,  (if)  construct  over-.

 bridge  at  Agra  Idgah  Station,  and  (iii)  develop  Renukta  Station;  and

 {b)  if  so,  the  salient  features  thereof ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  and  (b)  To  meet  the  requirements  of  level  of  traffic  offering  at  Idgah,  Biloch-

 pura  and  Yamuna  Bridge  Stations  adequate  covered  waiting  accommodation,  by
 way  of  waiting  hall/cover  over  the  platforms  to  the  requisite  standards  already
 exists.  Work  regarding  provision  of  foot-over-bridge  at  Agra  Idgah  Station  con-

 necting  BG  and  MG  platforms  will  be  processed  for  inclusion  in  future  years‘
 Works  Programme  subject  to  availability  of  funds.

 The  number  of  passengers  offering  at  Runkuta  Railway  station  is  averaging
 86  per  day  and  to  meet  their  requirements  all  the  requisite  facilities  already  exist
 there.

 More  Bogies  for  Agra-Lucknow  and  Agra-Allahabad  Trains

 2378.  Shri  Chbatrapati  Ambesh:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased:
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  attach  two.
 more  bogies  to  the  Agra-Lucknow  and  Agra-Allahabad  trains  ;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which
 the  above

 proposals
 would  be  implemented ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministr  y  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi
 Qureshi)  :: (a)  No.

 (७)  Does  not  arise.

 Conversion  of  Metre  Gauge  Agra-Ajmer  line  into  Broad  Gauge

 2379,  Shri  Chhatrapati  Ambesh:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  always  great  rush  of  passengers  on  Agra-Ajmer  Railway
 line,  as  it  is  the  only  Rail  line  linking  Rajasthan  with  Uttar  Pradesh  and  Madhya
 Pradesh  ;

 (b)  whether  there  are  only  two  passenger  trains  on  this  line;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to
 convert  this  metre  gauge  line  into  broad-gauge  line  and  to  introduce  more  passenger
 trains  there  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 (a}  Overcrowding  has  been  notice  d  on  some  of  the  trains  on  certain  sections  of
 Agra-Ajmer  railway  line.
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 (b)  In  addition  to  the  5/6  Agra  Fort-Ahmedabad  Express  which  provides  a

 direct  service  between  Agra  Fort  and  Ajmer,  there  are  2  pairs  of  passenger  trains
 running  on  Agra-Bandikui  section  and  4  pairs  of  trains,  including  3  _  pairs  of
 Mail/Express  trains,  on  Bandikui-Ajmer  section.

 (c)  Conversion  to  Broad  Gauge  of  Jaipur-Ajmer  section  which  is  a  part  of
 Agra-Ajmer  section  is  under  consideration.  There  is  no  proposal  at  present  for
 gauge  conversion  of  the  section  from  Agra  to  Jaipur.

 There  is  at  present  no  proposal  to  introduce  an  additional  train  on  the
 existing  Metre  Gauge  section.

 Flag  Station  for  Parkham  (North  Eastern  Railway)

 to  state:
 2380.  Shri  Chhatrapati  Ambesh:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 (a)  whether  a  proposal  to  provide  a  flag  station  at  Parkham,  about  20  kilo-
 metre  away  from  Achhnera,  had  been  accepted  in  1962  at  the  time  of  conflict  with
 China;  and

 (b)  if  so,  the  time  likely  to  be  taken  in  converting  Parkham  station  into  a
 permanent  Station  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :

 (a)  Parkham  is  already  a  fulfledged  station.

 (b)  Does  not  arise.

 aa  1972  तथा  1973  के  दौरान  दक्षिण  हि. वि र लव  में  दुर्घटनाएँ

 2381.  श्री  एम ०  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972  और  1973  में  दक्षिण  रेलवे  में  रेलगाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  और  टक्कर  की

 प्रमुख  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  दुर्घटनाओं  से  रेलवे  की
 कुल  कितनी  हानि  और

 क्या  इस  बारे  में  कराई  गयी  जांचों  के  निष्कर्षों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  आशय

 जि दक्षिण  रेलवे  पर  हुई  उन  गाड़ी  दुर्घटनाओं  से  जांच  रेल  संरक्षा  अयोग  द्वारा

 1972  और  1973  के  दौरान  की  गयी  थी  i  तीन  दुर्घटनाएं  हुई  थी  (1)
 26-4-72  को  और  पेनुकोण्डा  स्टेशनों  के  बीच  223  अप  सवारी  गाड़ी  पटरी

 से  उतर  गयी  थी  |  इस
 टना

 में  25  व्यक्ति  मार  गये  थे  और  38  घायल  हो

 गय  थे  जिनमे ंसे  17  व्यक्तियों  को  गंभीर  चोटें  आयी  (ii)  16-8-72  को  कडयनल्लूर  स्टेशन  पर
 138  अप  एक्सप्रेस  गाड़ी  और  109  डाउन  सवारी  गाड़ी  के  बीच  टक्कर  हो  गयी  थी  जिसमें  54  व्यक्ति

 घायल  हो  गये  थे  जिनमें से  6  व्यक्तियों को  सख्त  चोटें  आयी  थी  ;  और  (ili)  5-2-73  को  बीम्मसमुद्रम  और

 स्टेशनों  के  बीच  122  डाउन  सवारी  गाड़ी  पटरी  से  उतर  गयी  थी  ।  इस  दुर्घटना  में  15

 व्यक्ति  घायल  हुए  थे  जिनमे ंसे  8  को  सख्त  चोटें  आयी  थी  ।

 इन  दुर्घटनाओं की  रेल  सम्पत्ति को  लगभग  6,97,426  रुपय
 की क्षति  होने  का  अनुमान

 लगाया  TAT  था  ॥

 इन  दुर्घटनाओं  की  जांच  रेल  मिलें  रू  के  अपर  आयुक्त  द्वारा  की  गयी थी  ।  उनके

 अन्तिम  निष्कर्ष  के  अनसार  26-4-72  को  गाड़ी  के  पटरी से  उत्तर  जाने  दुर्घटना

 बुझ  कर  की  गयी  तोड़-फोड़ की  कार्रवाई  के  कारण  हुयी  थी  और  5-2-73.
 को  हुई  दुर्घटना  कुछ

 अज्ञात  व्यक्तियों  द्वारा  रेल  पथ  के  साथ  अनधिकृत  भादुड़ी  का  परिणाम  थी  तथा  16-8-72  को  जो  टक्कर

 हुई  थी  वह  रेल  कर्मचारियों  की  गलती  के  करण  हुई  थी  |
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 राव  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  सेवाओं  का  विनियमन

 2382.  श्री  एम०  कल्याण  सदस्य  क्या  रल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 31  1973
 को

 रेलवे
 में  कुल  कितने  नैमित्तिक  श्रमिक  और

 उनकी  सेवाओं  के  विनियमन  के  लिय  क्या  कदम  उठाय  जाएंगे
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  :  लगभग 3  लाख  ।

 कारखानों  आदि  में  कुछ  पदों  को  श्रेणी  4  के  सभी  पद  अब  आमतौर  से  नैमित्तिक

 मजदूरों  और  एवजी  कर्मचारियों  से  भरे  जा
 रहे  हैं

 ।

 ~  ~  Ww
 कुछ  रल  कर्मचारियों  की  सांठ-गांठ  से  राव  में  माल  की  चोरी

 2383.  शी  किन् रन् द्र  सिह  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 को

 पता  है  कि  रेलवे  में  माल
 की

 चोरी
 चिन्ताजनक  सी  मा

 तक  बढ़  गई

 क्या  आंशिक  रुप  में  ये  चोरियां  रेलव  के  कुछ  तमंचा  रियों  की  सांठगांठ से  होती  है  ;

 यदि  तो  एसी  समाज-विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  कया  कदम
 देगी

 वर्ष  1972-73  में  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  रेलों  के  पास  बुक  किये  गये  परेषणों

 में
 से  चोरी

 और
 उठाईगीरी  की

 घटनाओं  का  सरकार  को  लेकिन  नहीं क कहां जा  सकता

 fr  यें  घटनाएं  भयावह  स्वरुप
 धारण

 कर  गयी  वास्तव  में  1971-72  के  मुकाबले  में  1972-73

 में
 क्षतिपूर्ति

 के  नये  दावों  की  संख्या  में  40,625 में  कमी  है

 निशान  कछ  मामलों  में  रेल  कर्मचारियों
 मिलीभगत

 का  पता  war  है  लेकिन
 मोटे  तौर  पर  चोरी  और  उठाईगीरी  बाहरी  अपराधियों  के  हैं  ।-

 1.  बुक  किये  गये  परियों  के  लिए  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  रेलवे

 सुरक्षा  दल  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  ।

 2.  जहां  तक  सम्भव  होता  है  भय  माल  ले  जा  रहीਂ  गाडियों  के  साथ
 रेलवे  सुरक्षा

 दल  के

 । सशस्त्र  पहरेदार  भेजे  जाते  है

 3.  चोरी  और  की  रोकथाम  के  लिए  राज्य  सरका  रों/पुलिस.  का  सक्रिय भ
 सहयोग  मांगा

 जाता  |

 4.  जब  कभी  रेल  तमंचा  रियों  की  सहापरघधिटा/मिलीभगत'  का  पता  चलता  है  तब  या  तो  उपलब्ध

 साक्ष्य  के  आधार  उन  पर  मुकदमा  चलाया
 जाता  है  और  या

 विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई

 करके  उन्हें  निवारक  दण्ड  दिये  जाने
 पर

 जोर  दिया  जाता
 है

 ।

 (  )  चोरी
 और  उठाईगीरी

 के  कारण  की
 गयी  क्षतिपूर्ति  के

 अलग  आंकड़  उपलब्ध नहीं
 लकिन  जारी  किय  गय  भूगतान  आदेशों  के  अनुसार  1972-73  में  दावों  के

 मानित

 में  कल  मिलाकर
 लगभग  12.29  करोड़  रुपये  का  क्षतिपूर्ति  के  रुप  में  भुगतान  किया  गय
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 ee  te

 भारतीय  उर्वरक  निगम  दवारा  मेसर्स  त्रिवेणी  फर्टीलाईजर  एण्ड  केमिकल्स

 कारपोरेशन  को  वितरक  नियुक्त  किया  जाना

 2384.  श्री  मसि ति यार  सिह  मलिक  क्या  पेट्रोलियम  और  wary  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय
 उकेरा

 निगम  ने  मैसर्स  त्रिवेणी  फर्टोलाईजर  एण्ड  केमिकल्स

 कारपोरेशन  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  के  लिए  वितरक  नियुक्त  किया  और

 यदि  तो  प्रयोजन  के  लिए  क्या  कसौटी  अपनाई  गई  है  ?

 पेट्रोलियम
 और  रसायन

 मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  दलबीर

 :
 और

 भारतीय  उर्वरक  निगम  द्वारा  dad  त्रिवेणी  एग्रीकल्चरल  एण्ड  कारपोरेशन  को

 रासायनिक  खाद  की  एक  डीलरशिप  दी  गई  थी  ।  बाद  को  इस  पार्टी  के  करने  पर

 उनकी  डीलरशिप  को  पल बल
 के

 लिए  स्थानान्तरण
 कर  दिया  गया  था  क्योंकि  आवश्यक

 वस्तु
 अधिनियम  के  अन्तरगत  सरकार  द्वारा  नेंगल  फैक्ट्री  से

 कलीम
 एमोनियम  नाइट्रेट के  संघीय  क्षेत्र

 दिल्ली  को  fad  जाने  वाल  आबंटन  बंद  fea  गए  थे  ।  निगम  द्वारा
 इन्टरप्रेन्युरशिप

 डवलपमेंट ट

 सम
 के  अंतरगत  डीलरशिप  दी  गई  थी  ।

 गंगा  बेसिन  आयोग

 2385.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 क्या  गंगा  बेसिन  आयोग  ने  अपना  कार्य  आरंभ  कर  दिया  है

 यदि  at,  तो  आयोग  के  लक्ष्य  क्या  ओर

 उसने  क्या  क्यां  कार्यक्रम  तैयार  किए  है
 ?

 सिचाई  और  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (a  बाल
 गोविन्द  :

 से  पटता  में

 मुख्यालय  के  साथ  गंगा  बाढ  नियंत्रण  आयोग  1972  से  कार्य  कर  रहा  आयोग  गंगा
 बे

 सिन
 में  कटाव  और  निकास  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  एक  समेकित  योजना  तैयार

 करन  और  इनके  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अभिकरणों  के  माध्यम  से  कार्यान्वयन  के  प्रबंध  के

 प्रारम्भिक  उद्देश्य  से  स्थापित  किया  गया  है  ।  आयोग  के  अन्य  महत्वपूर्ण
 काय  य

 हैं

 (1)  कार्यों  का  उचित  स्तर  पर  कार्यान्वयन  और  उनके  अनुरक्षण  को  सुनिश्चित

 (2)  बेसिन  में  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  काय  निष्पादन  का  मूल्यांकन  करना

 (3)  बेसिन  में  सडक  और  रेल  पुलों  के  जल  मार्गों  की  पर्याप्तता की  जांच

 (4)  बेसिन  में  बाढ़  पु्वंसुचन  1  और  चेतावनी  प्रबन्धों  का  पुनरावलोकन  और  विस्तार  और

 सुधार  प्रस्तावित  करना  ।

 बेसिन  में  राज्यों  दवारा  तैयार  की  गई  योजना  की  रूप-रेखा  के  आधार  पर  आयोग  ने
 हाल

 ही  में  गंगा  बेसिन  में  बाढ़  नियंत्रण
 की  एक  रूप-रेखा

 तैयार  की  है  ।  आगे  और  व्ययन  किये

 जाने  के  बाद  विस्तृत  योजना  को  तैयार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  |

 आयोग
 राज्यों  को  गंगा  बेसिन  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाढ

 नियंत्रण
 प्रस्तावों  को

 तैयार  करन  और  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  प्राथमिकता  वाले  बाढ  नीचे  व्रण
 जिनके  लिए  केन्द्र  दवारा  विशेष  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  को  शीघ्र  अन्तिम  रूप

 देने  और  स्वीकृत  कराने  में  भी  सहायता  दे  रहा  है  ।
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 रिणों  तथा  भौतिक  उपकरणों  के  लिए  रुस  बातचीत

 2386.  श्री  बरगद  fag  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  तेल  की  खोज  के
 लिए  लिंग  रिग ों तथा  भू  भौतिक  उपकरणों

 की  खरीद  के  लिए  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर
 :  और  तेल  तथा  गैस

 प्राकृतिक  आयोग  तेल  के  अन्वेषण  के  एक  लम्बे  wa  से  सोवियत  रुस  उपकरण

 खरीद  रहा  और  इन  में  गहरी  ब्यघन क उ
 fat  एवं  भूभौतिकीय

 उपकरण  शामिल
 .  है  ।

 विभिन्न  प्रकार  के  उपकरणों  की  सप्लाई के  लिय ते तल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  तथा -  संबंधित  रुसी

 फर्मों  के  बीच  समय-समय
 पर

 वाणिज्यिक  करार  हुये  हू  |  इस  प्रकार
 के  अन्तिम  करार  पर  30  मार्च

 1973  को  हस्ताक्षर  ह्य
 q  और  2.65  करोड़

 के  मूल्य  की  जिन  में  भुधौतिकीय
 उपकरण  तथा  fort के  लिप  फालतू  gt  शामिल  के  आयात के  लिये  था  ।  इस  के  पश्चात्‌  गहरी
 व्यसन  fet  तथा  भूभौतिकीय

 उपकरणों
 की  सप्लाई  की  संभावनाओं  के  बारे मैं  रूस के  प्राधिकारियों

 के  साथ  और  बात-चीत  की  गई  है  और  इस  बात-चीत  के  प्रकाश  में  इस  मामले  की  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गस  आयोग  द्वारा  जांच  Hy  जा  रही  है  ।

 fea
 बब् स्ट्डान  पर  कि डर लव

 खानपान
 विभाग  a

 कदाचार

 387.  थो  सतपाल  कपूर  कया  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या
 परनी

 दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  tad  खानपान  विभाग  के  कदाचार  की  अनेक

 शिकायतें  मिली

 उनका  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  इन  अनेक  शिकायतों  की  जांच  करने
 के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है

 और  यदि  तो  उसका ब्यौरा  क्या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में
 मुहम्मद  काफी  1  और  हां  ।  1-7-72

 से  30-6-73
 तके

 की
 अवधि

 में  दिल्‍ली रेलवे  स्टेशन  पर
 खानपान

 विभा मे ंव्याप्त  कदाचार  की  चार

 शिकायतें  मिली
 इनमें  से  दो  खों मचे वालों  के  विरुद्ध  थी  जिनमें  ag  आरोप  लगाया

 गया
 था  कि  वे  विक्रेताओं  और  अपने  सम्बन्धियों  से  अपना  काम  कराते  हू  और  तस्करी  का  काम  करते

 हूँ  ।  अन्य  दो  शिकायतें  एक  यूनिट  के  खान-पान  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  थी-जिनमें  भंडार  को
 दुरुपयोग

 खों मचे वालों  को  सामान  देने  के  सम्बन्ध  में  स्थाई  अनुदेशों  का  उल्लंघन
 खानपान  यूनिट  में में  रेलवे

 के  काम  के  लिय
 भूतपव | भ उ

 कम  चारीਂ
 व्यक्ति

 का  उपयोग  रिश्वत ले लेकर  एक
 बाले  को  सिगरेट  के  ठेले  को  चाय  के  ढेले  में  बदलने  की  अनुमति  देने  और  तौल  में  कम  घटिया

 किस्म  का  सामान  बेकर  जनता  को  धोखा  देने  का  आरोप  था  |

 इनके  अलावा  2-7-73  को  खानपान  विभाग  के  केन्द्रीय  भण्डार  से  दिल्‍ली  मेन  के  यूनिट  खानपान

 प्रबन्धक
 के  एक  कमेंचारी  द्वारा  लगभग  33,000

 रुपए
 के  मूल्य  की  farce  निकालने  और

 उन्हें  बाजार में  बेचने  के  सम्बध में  भी  एक  रिपोर्ट  अभी  हाल  में  मिली है  ।

 सभी  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये  कारंवाई  कौ  जा  चुकी  है  ।
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 गाजियाबाद  म  रेलवे  के  कोयल  से  नजारा  fram  से  छपा  समाचार

 2388.  श्री  सतपाल  कपूर  क्या  रल  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  उनका  ध्यान
 दिनांक  12

 1973  के  टाइम्स  a  मे

 रेलवे  के  कोयले  से  गुजारा  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 उस  पत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 ह च्

 रल  मंत्रालय  उप-मंत्रो  मुहम्मद  शफी  हां

 इस  सूचना  के  प्राप्त  होने  पर  तथा  अन्य  स्रोतों  से  एकत्रित  की  गई  आसूचना  के  आधार

 पर  उत्तर  रेलवे
 द्वारों

 23  1973  को  एक  छापा  मारा
 गया

 जिसमें  कोयले  की  चोरी

 के  तीन  मामले  पकड़  गये  और  एक  tr  कर्मचारी  सहित  रेल
 सम्पत्ति

 1966
 की  घारा

 3
 के

 किये
 गये  ।

 वर्तमान  प्रबन्धों  को  और  अधिक  कड़ा  करने  के  उद्देश्य  से  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  है  :---

 (i)  गाजियाबाद  यार्ड  में  कुत्ता  दल
 द्वारा  गश्त  लगाने के

 आदेश
 जारी  कर

 दिय  गय हैं  ।

 (ii)  ठेकेदारों  द्वारा  नियुक्त  सिडल  बीनने  वालों  क  पूर्व वृत्तों  की  जांच  कीं  जाती  है  ।

 (iii)  गाजियाबाद  के  सिंगर  के  ठेकेदार  से  कहा  गया  है  कि  वह  अधिकृत  fasx
 बीनने

 वालों  को  बिल्ले  जारी  करें
 और

 रेलवे  सुरक्षा  दल  को  हिदायत  की  गई
 है
 कि  are

 में  अनधिकृत  रूप
 से  प्रवेश  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जाये  ।

 (iv  गाजियाबाद  ais  में  कोयले  की  चोरी  की  रोक  थाम  करने  के
 उद्देश्य

 से  समय-समय

 पर  विशेष  छाप  मार  हैँ  ।

 भारतीय  रलव  में  आधनिक  रल  पटरियों  का  प्रयोग

 2389.  श्री  कपूर  :

 श्री  नवल  किशोर  सिह

 कया  रल  मंत्री  बताने  की  कृपा
 करा  कि

 क्या  सरकार  भारतीय  twa  में  आधुनिक  पटरियों  का  प्रयोग  करेगी

 इस  योजना  के  अधीन  पहले  किन  पर  यह  काय  और

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  और  इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 रल  मंत्रालय  उप-मंत्री  il  मुहम्मद  दफा
 कुरकी  )  हों

 ।

 भारी  घनत्व  के  grave  की  ढुलाई  करने  वाले  महत्वपूर्ण  रल  मार्गों  पर ;  इलम  स

 उन  मा ंरी  को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी  जो  चार  महानगरों  अर्थात्‌  बम्बई  और  मद्रास

 को  जोड़ते  हँ  ।

 लम्बी  झली  हुई  अधिक  भारी  पटरियाँ आधुनिक  रेल  पथ  संरचना  की  मुख्य  aid हूँ
 लचीले  गुलज़ार  सहित  सुधार  किस्म

 के  स्लीपर  और  मिटटी  की  अधिक  मोटी  तह  ।  चुनींदा

 महत्वपूर्ण
 मार्गों  पर  सुधरी  हुई  रेल  पथ  संरचना  सहित  26,000  किलोमीटर  के  नवीकरण  कुल

 ' लागत  1000  करोड़  रुपए  होगी
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 दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  बीच  सीटर-गेज  लाईन  पर  डो-लक्स  या  तेज

 चलाने

 2390.  श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  कपा  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क  दे  द ग  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  बीच  मीटर-गेज  लाइन  पर  एक  डी-लक्स

 या  तेज  गाड़ी  चलाने  पर  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  क्यों  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  हाफ  और  मागं
 में

 पड़ने  वाले  व्यस्त

 इकहरी  लाइन  के  खण्डों  पर  अतिरिक्त  लाइन  क्षमता  के  अभाव  में
 दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  बीच  एक

 अतिरिक्त  गाड़ी  चलाना  ufiarafaa  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  इसके  अलावा  भारतीय  रेलों  पर

 मीटर  आमान  का  वात  कुल  एक्सप्रेस  रक  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 वेतन  बनाने  वाले  छह  यूनिटों  द्वारा  र  लवे  को  बहनों  की  सप्लाई

 4391.  श्री  कार  Alo  स्वामीनाथन  कया  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  बैगन  बनाने  वाले  छह  यूनिटों  द्वारा  रेलवे  को  प्रति  बर्ष  कितने  वैगन  सप्लाई  किए  जा

 रहे  और

 रेलवे  की  कुल  वार्षिक  मांग  क्या  है  ?

 रल
 मंत्रालय

 उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी
 )  प्राइवट  क्षेत्र  में  16  माल  डिब्बा

 निर्माण  कारखाने  ह  जिनमें  से  कछ  या  तो  रुग्ण  हँ  या बन्द  ड  |  यह  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  किन  यूनिटों
 की  बात

 कड़ी  गयो  है  लेकिन  पिछले  तोक  वर्षों  क  दौरान  प्राइवेट  क्षेत्र  में  कार्य
 रतਂ

 सभी  कारखानों  geet  बनाये  गये

 माल  डिब्बों  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 चौपहिये  के  हिसाब

 ः
 ag  प्राइवट  क्षेत्र  को  माल  डिब्बा  उत्पादन

 निर्माताओं  की  सं  गया  जिन्होंने

 रेलवे
 को  मल  डिब्बे  सप्लाई

 किये  हैं

 1970-71  13  8964.5

 1971-72  12  6543,

 1972-73  11  8987

 ate  रेल  कारखानों  का  उत्पादन  शामिल  नहीं  है
 ।

 रेलवे
 की  चौथी  पंचवर्षीय  यों  (1969-70  से  में  68,776  माल  डिब्बों

 के  हिसाब  की  अर्थात  औसतन
 13,755  माले  डिब्बे  प्रति  at  कीं

 हैं
 |

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  को  अभी  योजना  आयोग  से  परामर्श  कर  के
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  परन्तु  वहू  चौथी  योजना  की  व्यवस्था  लगभग  50%  अधिक  हो  सकती

 ।
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 मद्रास  रिफाइनरी  अ  लिमिटेड  को  अमरीकी  प्रियंका  पत्र

 2392.  श्री  HiTo  वी०  स्वामीनाथन  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  मद्रास  रिफाइनरी  लिमिटेड  जोकि  एक  सरकारी  उपक्रम  अमरीका  की  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  परिषद  द्वारा  प्रशंसा  पत्र  आफ  दिया  गया

 यदि  हो  तो  ु] ''अवाडें  प्राप्त  करने  का  आधार  क्या

 प्राप्त  करने  के  लिये  कौन  cafes  जिम्मेदार  और

 क्या  भविष्य  में  अन्य  तेल  शोधक  कारखानों  में  भी  वही  प्रक्रिया  अपनाई  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  faz)  4(3)  मद्रास  शोधनशाला  एक

 सरकारी  उपक्रम  को  qovd oTo  की  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  प्रशंसा  पत्र  आफ

 दिया  गया  है  ।

 यह  प्रकार  शोधन  उद्योग में  बिना  किसी  विकलांग  कर  देने  वाली  चोट  के  दस  लाख

 शन  आवास  पूर  करने  के  आधार  पर  दिया  गया  है  ।

 इस  सुरक्षा  रिकार्ड  के  लिये  मद्रास  शोधनशाला  के  सभी  कर्मचारियों
 को  उनके  प्रयत्नों  और

 सहयोग  के  कारण  प्राप्त  हैं  ।

 अन्य  शोधनशाला ओं  के  अपने  सुरक्षा  कार्यक्रम  है  जो  मूलरूप  से  मद्रास  शोधनशाला  लि०

 के  कार्यक्रम  जैसे  वे  भी  प्रशंसा  पत्र  oa  के  अधिकारी  हो  सकते  हू  afe  वे  भी  cq  लाख

 मैन  arad  बिना  किसी  विकलांग  करने  वाली  चोट  के  प्रे  करें  बशर्तें  वे  य०  एस०  ए  की

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्य  भी  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  बिजली  के  संकट  को  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  उपाय

 2393.  श्री  आर०  वी ०  स्वामीनाथन  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 ७०५०.  ५

 कर ग  कि

 क्या  तमिलनाडु  में  बिजली  का  संकट  समाप्त  हो  गया

 यदि  तो  स्थिति  में  कितना  सुधार  हुआ

 भविष्य  के  उस  राज्य
 में  ऐसी  स्थिति  न  पैदा  होने  देने

 के
 लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  और

 क्या  उक्त  राज्य  में  कोई  नए  बिजली  घर  बनाए  यदि  तो  कब  और  कहां-कहां  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविंद  :  और  मानसून

 आरम्भ  हो  जाने  से  तमिलनाड, में में  विद्युत  प्रदाय  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  और  विद्युत्‌  में  सभी  प्रकार  क

 कटौतियां  और  प्रतिबंध  उठा  लिये  गय  हँ  ।

 ey  re  रा  far  लना  >  a
 (1)  एमकोर  ताप  frag  केन्द्र  में

 100
 मेगावाट  |  जना  Atte  अना  ol  TH  चालू  की  गई

 |

 ू  ६4



 16  1895  लिखित  उत्तर

 गन्नौर  में  शीतक  जल  की  पर्याप्त  सप्लाई  क  लिय  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  बेसिन  बिज  पर

 शीतक  जल  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिये  उपाय  किय  जा  रहे  हू  ।

 3.  नवेली  में  भ्र  कोयले
 की  बड़ी  हुई  मात्रा  को  विद्युत्‌  उत्पादन

 क
 लिये  काम

 में  लाया  जा  रहा  है  और  50  मैगावाट  की  यूनिटें  ईंधन  सप्लाई  को  पूरा  करने  क  लिये  तेल-प्रज्वलन
 में  परिवर्तित  की  जा  रही  है  ।

 (7)  तमिलनाडु  में  निम्नलिखित  विदित  परियोजनाएं  निम ७ ५४ ६  a  हैं

 मेगावाट

 थे
 110 गन्नौर  ताप  विस्तार

 2  थ्  35 सुरु लि यार  जलविद्युत  परियोजना

 3  ह  110 चरण-च।र

 400 4.  कदमपरए  पंप-संचय  स्कीम  bd  e

 इसके  अतिरिक्त  तमिलनाड़ु  राज्य  बिलों  ale ने  निम्नलिखित  स्कीमें

 प्रस्तावित  की  हैं

 1.  टटीकोरिन  ताप  परियोजना  600

 220 2.  मशहूर  ताप  परियोजना

 3.  नल्लिधथोराई  जल  विद्युत  परियोजना  क  50

 4  तॉम्ब्रपारणी  जलविद्युत  परियोजना  30

 5  ध  35 परालियार  जल विद्युत्  परियोजना

 6.  लोअर  मोयार  जलविद्युत  परियोजना  ध  30

 7  अपर  अमरावती  जलविद्युत  परियोजना  20

 8  wear  नदी  जलविद्युत  परियोजना  30

 9  न्र  कलार  जलविद्युत  परियोजना  50

 नकी  जांच  की  जा  रही है  ।

 छोटो  कम्पनियों  को  तलना  मं  1501  मध्यम  दल  और  बड़ी  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों

 दवारा  अधिक  लाभ  कमाना

 2394.
 att

 Mito  वी०  स्वामीनाथन :  कया  न्याय  और  कम्पनी  ea  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जैसाकि
 feat  बैंक  आफ  इंडिया  के  नवीनतम  बुलेटिन  में  लिखा

 1501  मध्यम

 दर्जे  की  भ  बड़ी  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  का  लाभ  वर्ष  1970-1971  की  अवधि  में  छोटी

 कम्पनियों से  अधिक  रहा  है  ;

 छोटी  कम्पनियों  के  कम  लाभ  के  क्या  कारण  और

 यदि  तो  छोटी  कम्पनियों  की  लाभ  की  दर  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही कर
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 Written  Answers  Sravana  16,  1895
 (Saka)

 ह . न्याय  और  कम्पनी  कार्य
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  dana  :  तथा

 रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  gra  किये  गये
 अध्ययन

 और  1973  के  रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया

 बुलेटिन  में  प्रकाशित  लेख  के  अनुसार  वर्ष  1970-71  में  1501  मध्यम  और  बड़ी  पब्लिक  लि०
 कम्पनियों  के  लाभ

 क  अनुपात  छोटी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  से  अधिक  है  ।  अध्ययन  में  दिय

 आंकड़ों  की  परीक्षा से  प्रगट  होता  है  कि  उपरोक्त  स्थिति  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  छोटी  कम्पनियों

 द्वारा  किया  गया  व्यय  कुल  आय  से  यथा सम्बद्ध  छोटी  कम्पनियों  की  मध्यम  और  बड़ी  कम्पनियों  की

 स्थिति  की  तलना  में  अधिक  था  ।

 छोटी  मध्यम  और  बड़ी  कम्पनियों  की  तलना  में  अनुमान  मितव्ययिता  का  उपभोग

 नहीं  करतीं  ह  छोटी  कम्पनियों  के  मामले  में  लाभ  स्थान  अन्य  वर्गीकृत  कम्पनियों  की  तरह  इतना

 अच्छा  नहीं  होगा  ।  सरका  छोटी  एककों  को  जो  अपने  व्यय  में  अधिकतम  मितव्ययता  का  प्रयास  जितना  वे

 सकती  पहली  से  ही  अधिमान्य  साधन  उपलब्ध  करा  रही  हैं  ।

 कुछ  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  लिए  मेसी  सैन्टोस  लि०  को  feat  गया

 सी०  silo  लाइसेंस

 2395.  शी  विदुष्वधर  बाज पथी  क्या  फ्टोलियथ  are  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 डोज  )  लि०  को  सी०  ato  बी०  लाइसेंस क्या  फ्छिले  तीन  वषों  के  दौरान
 दिया  गया  है

 यदि  होता  किन-किन  वस्तुओं  को  शामिल  किया  गया  ate  प्रत्येक  वस्तु  के  कितनी  क्षमता  की

 मंजूरी  दी  गई  और  वर्ष  1971-72  और  1972-73  के  दौरान  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 क्या  इन्टेस्टोपान  जसी  कुछ  मदों  का  फर्म  उत्पादन  नहीं  कर  रही  परन्तु  सी ०  ओ०  बी०

 लाइसेंस  जारी  किया  गया  है

 क्या  सी०  ओ०  बी०  लाइसेंस  में  मंजूर  क्षमताਂ  से  अधिक  कुछ  मदों  का  उत्पादन  यह  कर

 रही  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है: अथवा  करने  ग  विचार  है
 ?

 पोलीस  और  रसायन  dara  में  उपमंत्री  (st)  दल बोर  जी  हों  ।

 सी०ओ० ०  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मदें  1971  और  1972  में  क्षमता  और

 उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है

 उत्पादन

 ho  Hq  hf  ald  क्षमता  हट

 1971 स०  1972

 a

 इन् टेस् टोपन  वैजीनल  गोलिया  कै  इन  मदों  का  उत्पादन विभिन्न  22,  28,  265  21,  76290

 16126  27383 इन्टस्टोपनਂ  e  योग  सूत्रों  के
 लिय

 मोहित  सम्पूर्ण  क्षमता  तथा

 इन्टस्टोपन  फोर्ट  कपिल  अतिरिक्त  क्षमता  77.0  03,900  63,  53,100

 करने के  लिय  18757  18889
 हेमाट्रीन  तर  को  पूरा

 25  प्रतिशत  तक  किया

 इन्टेसटोपन  क्य  कपिल  जाना  होता है  ।  14,  79,050  3;  1  6,450
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 —_—  नन  1

 उत्पादन

 मद  कां  तम  क्षमता  1971  1972

 सैन्टो  साईकिलिन  केवल  69,94,  63,64,656

 फेशियल  सन् डोज  3,554  3,541  किलो

 फोलेसटीन  गोलियां  22,87,250  14,89,810

 टोरेकन  गोलियां  15,  52,  500  11,75,800

 10  टोकन  अम मूलत  111  185

 109 11  सेनटीविनिਂ  1,32,  +  192  4.87,  346

 मेसर्स  asia  सेनटीविनि  के
 अतिरिक्त  मरता  सभी  मदों  का  उत्पादन  कर  रहे  थे

 जिसके  लिय  उन्होंने  कारगर  कदम  उठाये  थे  |

 सी०  ato  बी०  लाइसेंस  में  प्रत्येक  मद  के  लिये  कोई  अलग  क्षमता  निर्धारित  नहीं  की  गई

 और  इन  मदों
 का  उत्पादन  विभिन्न  योग  सूत्नों  के  लिये  अनुमोदित  सम्पूर्ण  क्षमता  और

 अतिरिक्त
 क्षमता  कौ

 पूरा  करने  के  लिये  उसके  25  प्रतिशत  तक  किया  जाना
 r

 होता  है  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 औषध  उपयोग  दव/रा  अपेक्षित  रसायनों  के  अभाव  को  दर  करने  के  लिय

 कार्य  वा  ही

 2396.  श्री  विद्याधर  बाजपेयी
 :

 क्य
 पेट्रो  लियम

 और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ()  क्या  औषध  और  फार्मास्युटिकल्स  उद्योग  aru  अपेक्षित  पोटाशियम
 परमें  गेट

 कास्टिक  फीनौल  और  नाइट-पिकोलीन  जैसे  महत्वपूर्ण  रसायनों  की  कमी

 और

 यदि  तो  औषध  उद्योग  को  ये  रसायन  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  जिससे  म्यों  में  वृद्धि  न  हो  और  औषध  निर्माण  की

 बढ़ती  हुई  मांग  पूरी  की  जा

 और  '  कुछ पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  उप-मंत्रो  दलबीर  :

 रसायनों
 जैसे

 ग्लाइस  कास्टिक
 सो  बेटा  पिको लाइन  आदि  की  अपर्याप्त  सप्लाई

 के  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  ऐसे  रिपोर्टों  के  प्राप्त

 होने  पर  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  को  राहत  देने  के  लिये

 (1)  उपलब्ध  देशीय  संसाधनों  से  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने

 (2)  अन्य  उपभोक्ता  उद्योग  को  विकल्प  के  रूप  सामग्री  के  प्रयोग  के  लिये  राजी

 तथा

 ) \  ग  आयात  की  व्यवस्था  द्वारा  उपभुक्त ८७  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 उन  रसायनों
 जिनकी  सप्लाई  थोड़ी  है  कि  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिकत  क्षमताओं  के

 प्रतिष्ठानों  को  लाइसेंस  देने  के  लिये  भी  दीर्घकालिक  उपाय  क  तौर  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।
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 नई  दिल्‍ली-आसाम  मेल  को  बरास्ता  फरक्का  चलाना

 2397.  लत फल  हक

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी

 क्य  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  फरक्का  रेल  पुल  के  उद्घाटन  आसे पव  सरकारी  विज्ञप्तियों  और  इश्तहारों  में  यह  घोषणा

 की  गई
 थी  कि  यात्रा  समय  को  कम  करने  के  लिये  नई  दिल्ली-आसाम  मेल  को  बरास्ता  फरक्का  चलाया

 और

 नई  दिल्‍ली'-आसाम  मेल  कब  से  फरक्का  से  होकर  चलने  लगेगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  जी  हां  ।  लेकिन  बाद  में  सार्वजनिक
 रूप  से  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  आसाम  मेल  बरौनी  के  का  जाया  करनी ।

 अब  यह  विनिश्चय  किया  जा  चुका  है  कि  आसाम  मेल  का  मार्ग  परिवर्तन  फरक्का  के  रास्ते

 लम्बे  मार्ग  से  न  किया  जाय  |

 मूंदडा-तिपहिया  उद्योग  समूह  के  मिनी
 आयर  कंपनी

 का  भारतीय  तेल  निगम  के

 विरुद्ध  कथित  झा  दावे

 2398.  श्री  लत फल  हक :  क्या  पटॉलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा g

 करेंगें

 क्य
 मुखड़ा-तांदिया

 उद्योग  समुह  के  मिनी  आयल  कम्पनी  नें  भारतीय  तेल  निगम  के

 विरुद्ध  कुछ  कथित  ad  दाव  किये  है  ;

 यदि  तो  इस  मुकदमा-कंपनी  के  साथ  सरकारीਂ  क्षेत्र  की  इस  कम्पनी  नाम  जुड़ने  की

 पष्ट  कमी  क्या  और

 भारतीय  तेल  निगम  का  इस  मिनी  अमल  कम्पनी  और  इसके  अध्यक्षों  के  विरु दूध  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  में

 उप-मंत्री
 दलबोर

 :  मिनी  आयल

 ब्युटर्स  एण्ड  एजेंट  कारपोरेशन  न  भारतीय  तेल  निगम  से  विक्रय पर  कमीशन  के  द  में  कुछ  देय  राशियों

 का  दवा  किया  है  ।  दावे  की  विस्तृत  जांच  हो  रही  है  ।

 और  अप्रैल  1964
 से  यह  फर्म  भारतीय

 ते  ल
 निगम  की  वितरक फर्म  के

 रूप  में  नियुक्तਂ

 क  गई  थी  |  यह  फर्म  1968  से  जाये  नहीं  कर  रही  |  ।  इसलिए  भारतीय da  निगम  इस

 ब्य टर शिप  को  समाप्त  करने  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 Increase  in  Halting  time  of  Trains  at  Falna  Station

 2399,  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  passengers  who  board  the  trains  daily  from  Falna,  a

 Station  in  Rajasthan  on  Ahmedabad-Delhi  line,  in  the  direction  of  Ahmedabad-

 Bombay  as  well  as  in  the  direction  of  Marwar,  separately ;

 (0)  whether  the  Janata  and  Mail  trains  stop  only  for  three  minutes  at  Falna

 station,  as  a  result  of  which  the  passengers  cannot  board  the  trains  ;

 (c)  whether  passengers  going  in  the  direction  of  Ahmedabad  and  Jodhpur
 from  Falna  station  travel  on  the  roofs  of  the  trains;  and
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 16  189  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 (d)  the  measures  proposed  to  be  taken  to  solve  these  problems  and  whether
 Falna  station Government  propose  to  increase  the  halting  time  of  these  trains  at

 from  3  minutes  to  10  minutes ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  Daily  average  number  of  tickets  issued  from  Falna  in  the  direction  of
 Ahmedabad  and  Bombay  are  550  and  in  the  direction  of

 (b)  No.  1  Up/2  Dn.  Delhi-Ahmedabad  Mails  and  31/32  Janata  Expresses
 are  scheduled  to  stop  at  Falna  for  4  minutes  This  duration  of  halt  as  been
 found  to  be  adequate  for  the  traffic  offering  for  these  trains  at  Falna

 (0)  No

 (d)  Does  not  arise

 इम्पेक्ट  पब्लिकेशन  का  परिसमापन

 Baga  पिछली
 न्याय  और  कम 2400.  शा  हु  क  हक  क्या  |  है  wee  be  fl  पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  निजामुद्दीन  नई  इम्पेक्ट  पब्लिकेशन
 Sf: ittae  ड  का  परिसमापन

 हो  गया  और

 क्या  कंपनियों  के  रजिस्ट्रार  ने  विदेशी  शेयर धारियों  के  वास्तविक
 शिनाख्त

 और  धनराशिਂ

 के  भजने के  तरीके के  बारे  में  दृष्टि  की  है  ?

 weet ) न्याय
 और

 कम्पनी  कोयो-मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  वेदब्रत  पन्ट  ॥  कम्पनी

 रजिस्ट्रार  दिल्‍ली  क  यह  कम्पनी  परिसमापन  ara शिकान्तर्गत  नहीं  है  ।

 नहीं  श्रीमान्‌  ।  af  कम्पनी  ने  कोई  लाभ  नहीं  कमाया  अ  किसी  हिस्सेदारी  द्वारा  लाभांश

 के  रूप  में  धन  बाहर  म जने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता है  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 विदेशों  को  जाने  वाले
 जहाजों

 पर  पत्तन  तथा  गोदी
 कमंचा री

 संघ  द्वारा  चावल  और

 मूंगफली  लादने  से  इन्कार  फिर  जान  का  समाचार

 प्रो ०  मधु  दंडवते  (र/जपूर) :
 मैं

 नौवहन
 और

 परिवहनमंत्री
 का

 ध्यान
 लम्बी  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता

 हैं
 कि

 वह
 इस

 सम्बन्ध  में
 एक

 वक्तव्य  दें
 :

 को  जाने  वाले  जहाजों  पर
 पत्तन

 तथा  गोदी
 कर्मचारी

 संघ
 द्वारा

 चावल
 और

 मूंगफली  लादने  से  इंकार  किये  जाने  का  समाचार ।  (80
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 Calling  Atteation  to  a  Matter  of  Sravana  16,  1895  (Saka)
 Urgent  Public  Importance

 —

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  श्री  एस०  Fito  कुलकर्णी  अध्यक्ष

 अखिल  भारतीय  पत्तन  तथा  गोदी
 कर्मचारी

 संघ  ने  2  अगस्त  1973  को  वक्तव्य  जारी

 कया
 बताया  गया  है  कि  भारत  में  बासमती  चावल  और  मूंगफली  कमी  के  कारण

 ये  वस्तुएं  निर्यात  नहीं  की
 जायेंगी  ।  इस  समय  निर्यात  के  लिये  कोई

 मर्द
 का  लदान

 नहींं
 किया  रह  ।  वक्तव्य  में  केवल  ag  कहां  गया  है  जब  ऐसी  हालात  आजाये  तो  भविष्य  में

 बासमती  चावल  का  पोत  adi  जायेगा |

 बंबई  पत्तन  पर  28  जुलाई  को  रूस  के  लिये  अन्य  के  अतिरिक्त  लगभग
 2000

 टन  मूँगफली के  बीजों  का  सलावत  जहाज  पर  लदान  शुरू  किया  गया  ।  लदान  काय  5

 1973  तक  होता  जब  कि  1397  टन  मूंगफली  के  बीजों  का  लदान  हो  चुका
 ai  यह  बताया  गया  है  कि  at  ने  6  अगस्त

 बहिष्कार
 वापिस  ले  लिया  ।  परन्तु

 उन्होनें  बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  न  देने  के  अपने  निक्षेप  को  फिर  दुहराया

 है  |

 मूंगफली  तथा  बासमती  चावल  के  निर्यात  के  संबंध  में  स्थिति  निम्न प्रकार  है

 मुंगफली  :  कुछ  चुनी  हुई  मूंगफली  बहुत  ही  थोडी  मात्रा  में  से
 कुल

 उत्पादन

 का  0.5  प्रति  वर्ष  निर्यात  किया  जाता  यह  मद  मूल्य  को  बढाने  वाला है
 और  उंची

 कामत  मिलती  हैं  ।  हमने
 वर्षों

 के  ae
 शुर

 पी०  एस०  मूंगफली  के  लिए

 एक  निर्यात
 eq

 ape  बनाई  VAT
 देश  fei  में  और

 अपनी  साख  और  निरन्तरता

 को  कायम  रखने  के  लिये  हम
 एक

 विशेष  aq  में  उत्पादन  में  उतार  चढाव  के  बावजूद  निर्यात

 मार्केट  को  बनाये  रखना  चाहते  है  |  एच०  पी०  एस०  मुंगफली  में  तेल  तत्व  तुलनात्मक
 हट्टी  से  कम  है  और  इसका  प्रयोग  मुख्यतः  खाद्य

 पदार्थों
 में  किया  जाता  है  ।  इसके  निर्यात

 से  कमाई  गई  विदेशी  मुद्रा  से  तेल  के  आयात  करने  में  हमें  सहायता  मिलती  है  ।

 बासमती  चावल  1962  से  विदेशो  मुद्रा  कमाने  को  दृष्टि  से  कुछ  बढ़िया  किस्म  के

 चावल का  निर्यात  किया  जा  रहा  यह  मध्य  पवित्र  की  कुछ  पुरानी  मार्केटों  में  मुख्य
 रूप  से  निर्यात  किया  जा  रहा  है  जहां  कि  इसकी  मांग  पैदा  की  गई  है  ।  चावल  के  कुल
 उत्पादन  का  औसतन  लगभग  0003  प्रतिशत  वार्षिक  निर्वात  किया  जा  हा  हैं  ।  समाज

 के  समृद्ध  at  इस  बढिया  बासमती  चावल  का  इस्तेमाल  कर  रहे  है  और  इससे
 हम  गेहूं  1

 अनाज  का  314  गुना  अधिक  आयात  कर  सकतें  है  ।  यह  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  के  हित  में  है  ।

 माननीय  सदस्य  समझ  गये  होंगे  कि  एच०  पो ०  एस०  मूंगफली  और  बढ़िया  बासमती

 चावल  की  एक  सीमित  प्रमाता  के  निर्यात  करने  का  निर्णय  देश  के  हित  में  है  रत्तन

 और  गोदी  कर्मचारियों  को  इस  स्थिति  से  अवगत  करने  के  उपाय  किये  जा  रहे  है

 Sto  मधु  दंडवत :  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  से  न  केवल  नौवहन  और  परवीन

 मंत्री  सम्बन्धित  है  बल्कि  वाणिज्य
 मंत्री

 और  मंत्री  का  भी  इससे  सम्बन्ध  है

 जहां  आवश्यक  हो  उन्हें  स्पष्टीकरण  देने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 म  उन्हें  किसी  अन्य  अवसर

 पर
 स्वतंत्र  रूप  से  वक्तव्य  दन  के  लिए

 कहूंगा
 अब  की  परम्परा  यह  है  कि  श्यानाकषण  प्रस्ताव  का  उत्तर  वही  मंत्री  देता

 है  जिसके  नाम  में  वह  दिया  जाता  है  ।

 Sto  मधु  दंडवते  अखिल  भारतीय
 पत्तन

 और  गोदी
 कुंवारी

 संघ  ने  fata  जाने

 वाले  जहाजों  पर  चावल  और  मूंगफली  नਂ
 लादने

 का
 निर्णय

 करके  देश  के  आर्थिक  हितों को

 एसे
 अवसर

 पर  रक्षा  की  है  जब  कि  सरकार  ऐसा  करने  में  विफल  हो  गई  थी  ।  जब  कि

 देश  में  सुख  और  सुभिक्ष  की  स्थिति  हो  और  वस्तुओं  का  अभाव  ऐसे  समय
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 7  अगस्त  1973  लोक  महत्व  के

 विषय  ओर  ध्यान
 दिलाना नन

 पर  ऐसी  वस्तुओं  का  निर्वात  रक्ता  न  केवल  गलत  ह  इससे  उपेक्षापूर्ण  और

 राधिका
 sata  का  पता  लगता

 है
 ।  इसी  समय  में  ऐसा  आश्वासन  दिया

 गया
 था

 कि  दूरी
 और  सुखे  की

 वर्तमान
 स्थिति  में  केवल  पुराने  समझौते

 पुरे  और
 नय  करार

 नहीं  किये  किन्तु  इसके  fasta  जलाई  1973  में  नये
 कार

 fet  गये  ।  जहां  तक

 मूंगफली  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  पतन  और  गोदी
 क्यारी

 संघ न ेने  मूंगफली  के  लदान  पर

 से  उठाने  का  fa  कुछ  आश्वासन  प्राप्त  करने  के  बाद  fra  है  ।  क्या  यह

 सच  है  कि  रूस  ने  2000  से  2500  en  मूंगफली  फसल  अच्छी  होन  पर  बाद
 में  लेने  का

 आश्वासन  दिया  है  और  यह  मूंगफली  बम्बई  है  एक
 सिल  को  भेजी  जायेगी  जहां  पर  बना

 खाद्य  तेल  नियंत्रित
 मूल्य  पर  बचा

 जायेगा  |  मुझे  यश  की  इस  प्रवृत्ति  पर  प्रसन्नता  है  कि

 वह  भारत  को  खाद्य  तेल  भेजने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  और  उसका  हिसाब  मूंगफली
 के  स्त्रोत  में  किया  ।

 जहां  तक  के  निर्यात  का  म्जच्घ  एसा  समाचार  है  कि  राज्य  व्यापार

 निगम  7000  टन  चावल  बाहर  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इतना

 चावल  विभिन्न  देशों  को  निर्यात
 करने

 के  कश  जुलाई  1973  में  किये  है  जब  कि  सरकार

 चावल  की  कसी  और  उतरे  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से  भली  भांति  परिचित  है  ।  क्या  यह  भी

 सच  है  कि  5000  टन  चावल  बेचने  के  लिए  ava  व्यापार  निगम  ने  विश्व  की  मंडियों

 से  क्रय  प्रस्ताव  मांगे  है  ।  क्या  यह  भी  aa  >  कि  समय  ब्पापार  निगम  ने  12000

 tv  aaa  भारतीय  खाद्य  निगम  के  भंडारों  में  जमा  कर  रखा  है  क्या
 हमारी

 सरकार

 रूस  सरकार  से  खाद्य  तेलों  की  सप्लाई  के  लिए  औपचारिक  रुप  से  अनुरोध  करेगी  क्या

 इंडिया  किस्म  का सरकार  का  यह  दृष्टिकोण  उचित  है  कि  चावल
 बाहर

 भेजा  जाय  और

 विदेशों  स  मोटा  अनाज
 मंगाकर

 जन  साधा ਂग  को  वितरित  किया  ara ।  क्या  एक  सामान्य

 व्यक्ति  उतना  अच्छा  भोजन  लेना  नहीं  चाहता  जितना कि  आप  चाहते  है
 ?

 में  ने  कुछ  स्पष्ट  प्रश्न

 किय  है  जिनका  में  उत्तर  चाहता

 राज  बहादुर
 माननीय

 सदस्य  ने  कई  बातें  कही  है  ।  जहां  पत्तन  और

 गोदी  कर्मचारी  संघ  gra  विदेश  जाने  वाले  पु  मुंगफली  और  चावल  a  लादने  और

 बॉयकॉट  करने  के  निर्णय  कं  सम्बन्ध  यदि  संघ  को  इनके  निर्यात
 से

 सम्बन्धित  पूरी
 कारी  होती  तो  वे  उसा  निर्णय  ही  न  करत  |  चूंकि  अब  उन्हें  यह

 बात  समझा

 गई  है  इसलिए  उन्होंनें  अपना  पहला  निर्णय  बदल
 दिया  इस  ded  में  ag  उल्लेखनीय

 है  कि
 व्यापार

 अथवा  विदेश  व्यापार  एक  दिन  में  नहीं  बन  सकता  ।
 इसके  लिए  लम्बे

 समय

 और
 qa  की

 आवश्यकता  होती  है  ।  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  निर्यात  करने  का  उद्देश्य  क्या

 निर्यात  भी
 देश

 के  हित में  किया  जाता  है  ।  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  एक  टन
 बासमती

 दे दश चावल  के  बदले  में  चार  टन  मामलों  था  अन्य
 अनाज च्च्  मिल  जाता है  जिसकी

 हमारे
 में  आवश्यकता  है  ।  यह  बात  सच  है  कि  हमार  देश  में  सामान्य  व्यक्ति  बासमती  चावल

 का  कम  प्रयोग  करते  है  ।  इसका  प्रयोग  धनी  घरानों  में  अधिक  किया  जाता  है  |

 0  re
 -

 जहां  तक  खाद्य  तेलों
 और  मूंगफली  का  सम्बन्ध  हम  कुल  उत्पादन  का

 प्रतिशत  निर्यात  करते  है  |  aq
 1973-

 74  में  1,
 खि

 122  टन  खाद्य  तेल  का  आयात

 करना
 है

 |  टन  मुंगफली  के  बदले  में  हमें  15  टन  खाद्य  तेल  मिलता  है  ।  एक  टन

 मूंगफली  के  बदले  2000  पौंड  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  हैं  जब  कि  खाद्य  ea  115

 पोंड  प्रति  टन
 मिलता  है

 ।  यह  व्यवस्था  बुरी  नहीं
 है

 |  माननीय  सदस्य  ने  रूस  से

 खाद्य  तेल  मंगाने  की  बात  भी  कही  है  ।  अभी  तक  रुस  से  हम  खाद्य  तेल  नहीं  ans  |
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  August  7,  1973

 Urgent  Public  Importance

 [att  राज

 द  छ्  ६  Aol  नॉन प्यारे  शगਂ  सान  ल  का  उत्पादन हम
 उनसे  सूरजमुखी  का

 तेल
 मंगाने  का  प्रयास  कर  ्र

 400  से  430  टन  तक  होता  है  जिसमें  से  केवल  25,000  से  30,000  हजार  टन  चावल

 का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 यदि  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होंगी  तो  निःसन्देह  हमें  अधिक  निर्यात  करना

 नौवहन  और  खाद्य alm  यह  कहा  गया  है  कि  परिवहन  और  मंत्रालय  में  समन्वय
 न  होन  के  कारण  खाद्यान्न  से  लदे  जहाजों  से  माल  उतारने  में  विलम्ब  हुआ  ऐसा  श्रमिकों
 के  कुछ  मांगों  कारण  हुआ  ।  यह  कहना  उचित  नहीं  कि  इन  मंत्रालयों  में  समन्वय  नहीं

 इन  मंत्रालयों  में  पर्याप्त  समन्वय  रहा  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  इस  बार  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  मैने  जो  विदेशों

 को  भेजी  गई  विभिन्न  वस्तुओं  के  आकड़ों का  उल्लेख  किया  था  वह  oler  थे  अथवा  नही ं।

 श्री  राजबहादुर  जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  पत्तन  कर्मचारी  वर्तमान  स्थिति  में

 निःसन्देह  सहयोग  देंगे  ।  हमने  रूस  इनसे  सरकार  को  बडी  मात्रा  में  मूंगफली  और  चावल  की

 सप्लाई  की  है  ।  रुस  सरकार  से  किय  गये  करारों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  इस  बार  उत्पादन  कम  हुआ  हम  इस  वर्ष

 निर्वात  नहीं  करेंगे  ।  cat  करना  सम्भव  नहीं  ।  इस  av  मुंगफली  का  उत्पादन  39  लाख

 टन  हुआ  जब  कि  गत  वर्ष  इसका  उत्पादन  60  लाख  ta  हुआ  था  ।  फिर  भी  हमें  निर्यात

 तो  करना  ही  होता  है  ।

 चावल  और  करने  के  बारे  में  कोई  गोपनीयता  से  काम  नहीं  लिया  गया

 इस  वह  5,000  टन  बासमती  चावल  का  निर्यात  किया  गया ।

 बसन्त  साठ  :  जैसे  ही  लोगों  को  यह  विदित  होता  है  कि  अत्यावश्यक

 जस  चावल  और  मूंगफली  का  निर्यात  हो  रहा  स्वभावतया  वे  चिंतित  हो  जाते  है  ।  लेकिन  यदि

 हम  इस  पर  पुनः  विचार  करें  और  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण पर  विचार

 तो  मझे  विश्वास  है  कि  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति  संतुष्ट  हो  जायेगा ।

 देश  में  केवल  0.3  लोगों  आय  1,000  रुपये  अधिक  और

 वे  ही  बासमती  चावल  खरीदने  में  समर्थ  है  ।  कुछ  हजार  ct  चावल  के  निर्यात  करने  से

 यदि  देश  को  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  चौगुनी  राशि  मिल  जाती  जिससे  हम  किसानों  के

 लिए  कमी  वॉली  जसे  डीजल  तेल  कच्चा  तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुएं  प्राप्त

 कर  सकते  है  तो  हमें  इसे  प्रतिष्ठा  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  सरकार  का  यह

 गतंव्य  है  कि  वह  लोगों  के  दिमाग  से  यह  शंका  दूर  कर  कि  यदि  चावल  क  निर्यात  रोक

 दिया  गया  तो  उन्हें  चावल  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  क्या  सरकार  जनता  को  यह  अ/श्वासन

 देगी  कि  उसे  अन्य  किस्म  का  चावल  उपलब्ध  होता  रहेगा  ?  जहां  तक  चावल  का  सम्बन्ध

 हैं  में  इस  बात  का  आश्वासन  देता  हूं  कि  यदि  बम्बई  के  निवासियों  को  अन्य  किस्म  का

 7000  टन  चावल  मिल  जाता  हैं  तो  उनका  भय  दूर  हो  जायेगा ।  सरकार  अच्छी  किस्म  का

 चावल  निर्यात  कर  अधिक  धन  शशिਂ  प्राप्त  क  सकती  ।

 जब  रुस  सरकार  मुंगफली  की  खरीद  को  स्थगित  करने  के  लिये  garg  थी  तो  सरकार

 द्वारा  उसकी  खरीद  को  स्थगित  न  करने  के  क्या  कारण  है  ?  क्या  सरकार  रुस  सरकार  से

 कोई  एसा  करार  करनी  जिसके  sweats  वहं  भारत  कों  वहू  ae  सप्लाई  करें  जो  उसे  सस्ती
 रकार कीमत  पर  अमरीका  प्राप्त  हुआ  ह ै?  हम  रुस  स  |  दक  से  सस्ती  कीमत

 पर  ag  क्यों  नहीं  प्राप्त
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 16  1895  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 मेरे  एक  प्रश्न  के  उतर  में  यह  बताया  गया  कि  गत  ad  हमने  48200  टन

 खाद्य  तेल  और  75900  टन  ग्रुप  सीडਂ  का  आयात  किया  और  इस  ag  1,  90,000  टन

 खाद्य  तेल  और  93000  टन  सीडਂ  के  आयात  किय  जाने  की  सम्भावना  है  ।  इन  आंकड़ों
 के  बारे  में  में  सरकार  से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं

 श्री  राज  बहादुर  जहां  तक  चावल  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  केवल  बढ़िया  किस्म  के

 बासमती  चावल  ar  निर्यात  किया  गया  है  ।  उक्त  निर्यात  से  बम्बई  के  लोगों  को  प्राप्त  होने

 वाल  आवश्यक  खाद्यान्न  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पडेगा  ।

 जहां  तक  तेल  के  बदले  में  गेहूं  लेने  का  प्रश्न  इस  मामले  पर  खाद्य  मंत्रालय  are

 बिचार  किया  जा  सकता  है  ।  में  ऐसो  सिफारिश  नहीं  कर  सकता ।

 1972-73  में  हमने  1,12,122  टन  तेल  का  आयात  किया  जब  कि  1973-74  में

 1,19,000  टन  तेल  आयात  करन  संभावना  है  ।  सोलह  के  आयात  सम्बन्धी  आंकड़े

 मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  ये  आंकड़ें  प्रमाणिक है  ।

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhu  Bani):  We  are  exporting  Basmati  rice  and

 groundnut.  There  is  already  shortage  of  foodgrains  in  India  and  as  soon  as  we
 hear  about  it,  it  is  natural  that  we  may  have  a  great  shock.  But  when  we  consider
 this  matter  in  detail,  we  find  that  exports  agreement  are  always  made.  before  hand.
 It  is,  therefore,  correct  that  we  should  stick  to  our  contracts.  Moreover,  we  earn
 foreign  exchange  by  exporting  rice  and  groundnut  and  thus  we  are  able  to  face  the
 difficult  situation.  Therefore: the  export  of  superior  quality  of  rice  and  groundnut  is

 justified.  The  Government  should  take  steps  in  this.  direction  firmly  so  that  our

 creditability  in  international  trade  and  our  relations  with  other  countries  may  not  get
 spoiled.

 Foreign  exchange  is  essential  to  maintain  economic  stability  in  the  country.  -I
 hope  that  the  work  of  export  will  go  on  without  any  interference.

 Shri  Raj  Bahadur:  It  is  true  that  in  the  present  circumstances,  the  export  of
 rice  and  groundnut  appears  to  be  very  unusual.  I  am  glad  that  he  has  also  appre-
 ciated  our  policy  in  this  matter.  We  will  make  the  dock-works’  Union  understand
 our  policy  and  I  hope  they  will  then  stop  bycotting  the  loading  of  the  ships.

 No  doubt  we  should  stick  to  our  trade  agreements  in  order  to  continue  our
 trade  with  other  countries  we  should  follow  the  saying  will  prefer  to  die  than
 to  break  our  promisesਂ  (/nterruptions)

 We  are  trying  our  best  to  increase  the  production  of  Basmati  rice  in  the  country.
 There  are  some  schemes  under  consideration  in  this  connection  and  I  hope  with
 the  fulfilment  and  the  implementation  of  those  schemes,  we  will  be  able  to  achieve
 our  aim.

 Shri  R.  V.  Bade  (Khargone):  I  praise  the  Dock  workers  for  not  loading  the
 basmati  rice  and  groundnut  on  the  ships.  We  require  58  lakh  tonnes  of  groundnut
 whereas  only  36  lakh  tonnes  of  groundnut  is  available.  It  is  not  proper  to  export
 groundnut  in  the  present  situation.  There  is  acute  shortage  of  Vanaspati  in  the
 country.  The  manufacturers  of  Vanaspati  are  getting  enough  profits  and  even  then
 the  prices  of  Vanaspati  Ghee  are  increasing  rapidly.  50,000  tonnes  of  groundnut
 have  been  exported  from  Madhya  Pradesh.  The  present  position  is  such  that  the
 farmers  are  not  getting  its  seeds  for  sowing,  In  case  they  get  it  they  have  to  pay
 very  high  prices  for  the  seeds.
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Sravana  16,  1895  (Saka)
 Urgent  Public  Importance

 [Shri  R.  V.  Bade]

 In  case  it The  Government  export  groundnut  for  earning  foreign  exchange.
 supplies  seeds  to  farmers  at  cheaper  rates,  they  would  be  very  grateful.

 Cattle  are  dying  in  Madhya  Pradesh  and  Gujarat  because  they  are  not  getting
 fodder.  There  are  no  oil  cakes  for  them.  Inspite  of  it,  12,600  tonnes  of  oil
 cakes  have  been  exported  from  Gujarat.  The

 Government,
 have.  not  paid  any  atten-

 tion  towards  it.

 to  be I  want  to  know  the  quantity  of  rice  and  groundnut  which  is  going
 exported  to  U.K.,  Japan  and  German  Democratic  Republic.

 I  also  want  to  know  the  names  of  the  countries  with  which  contracts  have
 been  entered  into  in  this  regard.

 Shri  Raj  Bahadur:  I  also  congratulate  the  Dock  Workers  for  their  coo
 tion.  I  have  never  doubted  their  intention.  Petar

 The  hon.  Member  should  look  up  the  figures  again.  I  have  already  explained
 regarding  the  production  of  groundnut  in  the  country.
 want

 But  as  the  hon.  Members
 I  have  no  objection  to  give  details  in  this  matter.

 श्री  के०  एस०  :  देश  में  वनस्पति  कारखानों  को  कच्चे  माल  की  भारी  कमी  का

 सामना  करना  पड़  रहा है  ।  इसके  अत्यावश्यक  वस्तुओं  का  भारी  मात्रा  में  निर्वात  किया  जा  रहा
 सरका  को  उन  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  के  बारे  में  बताना  चाहिए  जिनका  अगामी  छः  महीनों

 में
 निर्यात  किया  जायेगा  |  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  जापान  और  कुवैत  को  10,000

 टन  चावल  का  चिल्लाती  करने  के  लिय  नये  करार  किये  है  ।  सरकार  इस  बारे  में  खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय

 q से  विचार  विमश  कर  उक्त  करके  हो  रह  करे  अथवा  यह  निर्यात  निरन्तर  त  करे  ।  यद्यपि  गुजरात  राज

 मुंगफली  का  सबसे  अधिक  उत्पादन  क  रता  है  फिर  भी  वहा  मुंगफली  की  कीमत  सबसे  अधिक  सरकार

 राज्य  में  मुंगफली  का  मूल्य  कम  करने  के  लिय  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 मुंगफली  के
 उत्पादन

 और
 निर्यात

 के  आकड़े  इस  प्रकार  है

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात

 1968-69  46.31  लाख  टन  37,000

 1969-70  51.30  )  दी  36,000

 1970-71  61.11  पी  0.0  26,000

 1971-72  61.81  |  yy  27,000

 1972-73  39.24  प  ”  13,000

 1972. तक  )

 श्री  र  :  रूस  सरकार के  साथ  ag  1972 में  15,000 टन  का  निर्यात  करार  किया

 है  और  उसके  लिये  सप्लाई  करनी है

 124



 7  1973  सभा-पटल  पर  गए  गल्

 ——

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 परिसीमन  1972  के  अंतगर्त  अधिसूचना  और
 उत्तर

 प्रदेश  राज्य  विधान  मंडल

 अध्यादेश

 न्याय  और  कम्पनी  सांप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  fag  चौधरी )  :  में

 लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं :

 (1)  परिसीमन  1972  की  धारा  10  की  उपधारा  (3)  के  arta
 अधिसूचना

 संख्या  सां०  आ०  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति जो
 भारत

 के
 राजपत्र दिनांक  312%,  1973 में  '  प्रकाशित  हुई थी  और  जिसमें  नागालैंड  राज्य  में  निधि

 सभाई  निर्वाचन  क्षेत्रो ंके  परिसीमन  के  सम्बन्ध में  पश्चिमी  आयोग  का  आदेश  ont

 2  दिया  हुआ है  ।

 में  रखे  गय  ।  देखिये  संख्या  एल०  +]

 (2)  उत्तरप्रदेश  समय के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  दिनांक  13  1973 को  जारी  की

 गईं  उद्घोषणा के  खण्ड
 के  साथ  पठित  संविधान के  अनुच्छेद  213( 2)

 के  उपबन्धोंਂ  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधान  मण्डल  निवारण  )

 )  1973  (1973 का  संख्या  4)  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  12  1973  कों  प्रस्थापित किया

 गया  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन !

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  1]

 थायी  सिन्ध  आयोग  का  प्रतिशत  titer  प्रदान  राज्य  दिक्कत  बोड़े  का  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन

 और  are  का  atlas  वित्ताीय  विवरण

 सिचाई  और  विदित
 ware

 में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा )  :
 में  निम्नलिखित  पत्र

 चि  ्
 पटल  पर  रखता  हूं

 :--

 (1)  स्थायी  सीध  आयोग  के  31  1973  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  प्रतिवेदन  को  एक

 प्रति  तथा  अंग्रजी  |

 म  ai  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo—  5333/73  1]

 (2)  आघ्  प्रदेश  राज्य  के  संबंध में  राष्ट्रपति  द्वारा  18  1973  को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  (77)  के  साथ  पठित  विद्युत्‌  (qfa)  1948  की

 घारा  75  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  आंध्र  प्रदेश
 राज्य

 .

 विद्युत  ie
 के  ag  1971-72

 के  वार्षिक  प्रशासचिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  |

 (aT)
 उपयुक्त

 प्रतिवेदन  लॉक  पटल  पर  रखने  तथा  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर

 न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रजी  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  18  1973 को  जारी  की
 गयी  उद्घोषणा के  खण्ड

 के  साथ  पठित  विद्युत्‌  1948

 की
 धारा

 61at  उपधारा  (3)  और  (5)  के
 आंध्र  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 के
 वर्ष  1973-74  का  वार्षिक  वित्तीय  विवरण और  वर्ष  1972-73 के  अनुपूरक  वित्तीय

 विवरण की  प्रति  ।
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 Re:  Floods  in  Faizabad  and  some  August  7,  1973
 other  districts  of  Uttar  Pradesh

 उपयुक्त  दस्तावेज  लोकसभा  पटल  पर  रखने  और  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल

 पर न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--5335/73 1  |]

 अन्त्षेत्रीण  जगह  और  गह  ले  जान  पर  दू  सश  संशोधन  1973

 कृषि  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहेब  पी०  शीशे  )  आवश्यक  वस्तु  1955

 की
 धारों

 3  की
 उपधारा  (6)

 -
 के  अन्तगंत  अन्त्षेत्रीय गेहूं  और  गेहूं  उत्पाद  ले  जाने

 पर  नियन्त्रण )
 दूसरा  संशोधन  1973  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हुं  जो a
 भारत के  राजपत्र  दिनांक  19  जुलई  1973  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  fro  353  में

 प्रकाशित  हुआ  था ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  1]
 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसूचना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दार  fag)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा

 3  की  उपधारा  (6)  केस-तरंत  अधिसूचना  संख्या  सां०  ato  408  (3)  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक  25  1973 में  प्रकाशित

 हुई  थी  औ  र  जिसके  ara  मेरठ  और  दुग्ध  और  दुग्ध  उत्पाद  नियन्त्रण  1973

 में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 5337/73  }

 —————

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सच्ची  :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  को  सूचना  देनी  है  :

 राज्य  सभा ने  30  1973  की  अपनी  बठक  में  स्टेट  बेक  विधियां
 1973  पास  कर  दिया  ।

 ee eee

 स्टेट  बैंक  विधियां  )
 विधेयक

 STATE  BANK  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 afea  :  में  स्टेंट  बैंक  विधियां  1973,  राज्य
 सभा  ढारा  पारिख  रूप

 सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 eG

 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  और  कुछ  अन्य  जिलों  में  बाढ़  के  बारे  में मं

 RE  FLOODS  IN  FAIZABAD  AND  SOME  OTHER  DISTRICTS  OF  UTT.
 RA

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  मैंने
 एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।

 )
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 16  1895  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  और  कुछ  अन्य  जिनों
 में  ब।ढ़  के  बारे  में

 श्री  आर०  के०  सिन्हा  उत्तर  प्रदेश में  शारदा  नदी  का  जल  wat  के  स्तर  से  ऊपर

 पहुंच  गया  हैं  ।  फैजाबाद  जिले  में  स्थित  बारूद  जो  सबसे  अधिक  ऊंचा  जल  मग्न  हो  गया

 इसके  परिणामस्वरूप  20  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  जैसाकि  स्टेट्समैन  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 इस  विषय  पर  नियम  193 के  rata  चर्चा  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये

 जलाई  के  अन्तिम  सप्ताह  में  फैजाबाद  जिले में  गत  20  वर्षों  की  औसत  वर्षा  से  छः  गुना

 अधिक  वर्षा  हुई  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  सड़कें  टूट  गई  है  और  बसों  आना  जाना  ठप्प  हो  गया

 जिले  में  2000  से  अधिक  गांव  जलमग्न  हो  गये  लखीमपुर  बा

 फैजाबाद  से  21  व्यक्तियों  के  मरने  का  समाचार  प्राप्त  हुआ  है  |  अध्यक्ष  महोदय  को  उस  विषय  पर

 नियम  193 के  sate  चर्चा  करने  की  अनुमति  देनी  चाहिये

 इसके  पहचान  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  दो  बजे  qo  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then
 adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the

 clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  पांच  मिनिट  म०  प०  पर

 समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  Re-assembled  after  lunch  at  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ॥

 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair.  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  भारतीय  रेल  विधेयक  पर  आगे  विचार  करते  हैं  |

 श्री  तिवारी  |

 श्री  आर०  के०  सिन्हा  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  मैंने  नियम  377  के  अंतगर्त एक
 बचा  उठाई  थी  ।  सिचाई  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  यहां  उपस्थित  थे  और  उन्होंने  बोलने  का

 वचन  दिया  था  ।  उन्हें  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  उत्तर  देना  था  ।  नियमों  के  अन्तगंत  आप  निर्णय  कर

 सकते हैं
 कि  मंत्री  महोदय  उस  विषय  पर  कल  अध्यक्ष  महोदय ने  चर्चा  की  अनुमति दी  थी

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  निवेदन  है  कि
 आपको  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 श्री  आर०  के०  सभा  के  स्थगित  होने  से  ga  श्री  वर्मा  वक्तव्य  देने  बाले  थे  ।  वह  सभा

 के  स्थगन से  दस  मिनट  पहले  उठ  गय  |  अध्यक्ष  महोदय ने  कहां  कि  वह  मध्याह्न  भोजन के  पश्चात्‌

 अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  निवेदन  करना  चाहते  हैं  कि जब  आपने  मामला  उठाया  और

 गण  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  जाना  चाहते  थे  सभा  स्थगित  कर  दी  गई  |
 )

 श्री  आर०  सके  सिन्हा  :  ag  स्थगित  नहीं  की  गई  थी  ।  मैंने  उत्तर  प्रदेश में  22  व्यक्तियों  को

 मृत्यु  के  सम्बन्ध में  मामला  उठाया  था ।  श्री  वर्मा  बोलने  के  लिये  खड़  gui  तब  इस  विचार के
 सभा  स्थगित  कर दी  गई कि  वह  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात

 बोलेंगे
 ।

 मर्दी  वह  अस्वस्थता
 के

 कारण  यहां  उपस्थित  नहीं हूँ  तो  उन्हें  कल  उत्तर  देने  दिया  जाये
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 Indian  Railways  (Amer.cment)  Bill  Sravana  16,  1895  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय  उस  समय  अध्यक्ष  म  a al re & रय  पीठासीन  थे  ।  यह  मामला  उन्हें  सौप  fear

 जायेंगी  |  माननीय  सदस्य  क  निवेदन  काय  वाही-वृत्तान्त  में  है  |

 संसदीय  कार्य  क े०
 :  इसकी  सुचना  सम्बन्धित  मंत्री  महोदय  को  दे

 दूंगा  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 समाचार  र-पत्तों

 में  यह  समाचार  है  कि  रेल  मंत्री  ने  कल

 मनकी  हड़ताल के  सम्बन्ध में  वाद-विवाद  का उत्तर  देते  हए  अल्टीमेटम दिया  था  कि  48  घंटे  के  अन्दर

 हड़ताल  समाप्त  यह  वह  सच  है  तो  स्थिति  और  गंभीर रूप  धारण  कर  लेगी ।  इस  प्रश्न

 पर  में
 मंत्री  महोदय से

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता हुं  कि  वह  स्थिति  स्पष्ट  ae

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मे  रेल  उप-मंत्री से  अनुरोध  करूंगा  कि  तिरुचिरापल्ली  और

 आसाम  में  रहने  वाले  लोको  कर्मचारी  48  घंटे  के  अन्दर  करने  के  लिये  दिल्‍ली  नहीं  आ

 सकते  वह  आश्वासन  दें कि  48  घंटे  की  यह  लक्ष्मण रेखा  नहीं  रहेगी  ताकि वे  लोग  बातचीत

 के  लिये  दिल्ली  आ  सक े।

 Shri  Ramawatar  Shastri  (Patna) :  The  -hon.  Minister  replied  while  speaking
 during  the  debate  on  locomen’s  strike  that  no  arrest  would  be  made  but  the  arrests
 are  going  on.  It  will  worsen  the  situation.  Arrests  should  be  stopped  and  those  who
 have  been  arrested  released.

 थो  ज्योतिर्मय  बसु  :
 क्या  यह  सभी  कार्यवाही  वस्तुतः में  सम्मिलित  किया जा  रहा  है  ?

 at  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  मं  विदेश  मंत्री  से  अनुरोध  wef  वह  कम्बोडिया  से  असैनिक

 जनता  पर  की जा  रही  बमबारी के  बारे में  वक्तव्य दें  |

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  I  request  the  hon.  Members  of  the  oppo-
 sition  to  extend  help  in  getting  the  locomen’s  strike  called  off.

 को  डी०  एन०  तिवारी  :  एसा  समचार है  कि  लोग  100  रुपये  का  नोट  इस  मिथ्या  तंक  प

 बदलवा  रहे  हें  कि  उसका  fa

 मंत्री  दें  ।
 मारकर  रण

 किया  जा
 सकता  हैं

 ।  में  चाहता हूं  कि  इस  बारे  में  वित्त

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  बताया  गया  है  कि  बारे  में  करके  लिये  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  गृहीत

 किया  गया  परन्तु  क्या  माननीय  सदस्य  यह  आशा  कश्ते  हैं  कि  सरकार  यह  वक्तव्य  दे  कि  वहं

 विमुद्रीकरण  करने  जा  रही

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  मुझे  पता  नहीं  यह  में  छपा  है  ।.

 प ह  dita  भंट्टाचार्य :  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  क्या  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  जब  वह  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  तब
 दे

 देंगे  |

 ललॉटपटाल

 भारतीय  रेल  विधेयक--जारी

 INDIAN
 RAILWAYS  (AMENDME]  T)

 उपाध्यक्ष  महोदय  ot  हम  श्री  मोहम्मद  शफ  कुरेशी  द्वारा  6  1973  को  पेश

 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव
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 7  1973  भारतीय  रेल  विधेयक

 f प्लन es afar  म  1890  का  और  संशोधन  करने  वाले  दिया  पर  लार  किया

 जाय  ग

 और  उस  पर  संशोधन  पर  आगे  विचार  करते  हैं

 श्री  Syo  एन०  तिवारी  अपना  भाषण  जारी  रखे ं।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  The  only  object  of  amending  this  Act  is
 that  they  want  to  lIegalise  the  money  taken  by  these  people  by  unfair  means.  They
 are  not  giving  retrospective  effect  to  it  so  that  no  claim  can  be  made  as  no  receipt
 has  been  issued

 of
 the  amount  taken.

 Secondly,  the  Government  is  going  to  provide  deterrent  punishment  for  certain
 offences  like  chain-pulling.  We  have  never  noticed  the  cases  of  chain-pulling  in
 Mail  or  Express  on  De-luxe  trains.  These  cases  occur  m  10021  trains.  The
 Government  should  give  figures  as  to  how  many  times  the  chain-pullers  were  tried
 and  whether  the  existing  laws  proved  inadequate.  Why  they  need  to  take  more
 powers  ?  I  do  not  think  if  this  Act  has  been  used.  This  bill  seeks  to  provide
 death-penalty  if  property  is  damaged  or  somebody  is  killed  or  danger  is  done  to
 him.  Who  will  t  such  cases  ?  No  particulars  have  been  given  whether  that  case
 will  be  filed  in  the  Session’s  Court.

 The  laws  should  be  amended  with  a  view  to  ensuring  better  functioning  of
 the  Railways.

 We  would  have  been  happy  if  the  hon.  Minister  had  brought  forward  certain
 measures  to  ameliorate  the  situation  regarding  the  loss  of  man-hours.

 In  the  Railway  Administration  three  senior  officers  manage  the  Railways.  They
 are:  the  Minister,  the  Railway  Board  and  the  General  Max  12a  9¢ Ce  हुए  TS.  We  have
 continuously  been  *

 protesting  that  the  Railway  Board  is  a  white  elephant  and
 that  it  should  be  abolished.  A  system  should  be  evolved  for  $/16217111101118 '  the

 working  of  the  Railway  Administration.

 The  Railway  is  a  public  utility  service  and  it  is  for  the  convenience  of  the

 public.  How  do  the  Government  propose  to  minimise  the  incidence  of  late-
 running  of  -trains  ?

 The  hon.  Minister  should  pay  attention  to  the  complaints  he  receives.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  रेलवे के  ata  में  सुधार के  लिय  संशोधन  नहीं  संशोधन  कुछ  अपराधों

 के  लिये  दंड  बढ़ाने  के  बारे में  है  ।  कृपया  उसी से  संगत बार  कहिय े।

 Shri  D.  N.  Tiwary:  If  the  object  is  for  better  management  of  the  Railways,
 they  must  know  what  are  the  deficiencies  so  that  they  can  be  set  right.  If  he  does
 not  know  the  deficiencies  but  goes  on  making  amendments  after  amendments  without

 knowing  how  the  law  is  working,  what  is  the  use?

 Shri  Ramawatar  Shastri  (Patna)  :  The  hon.  Minister.  has  stated.  something
 while  throwing  light  on  the  object  of  the  amendment.  | है॥  is  welcome  feature  thet

 provision  wil  be  made  regarding  recovery  of  cancellation  of  reservation  charges  and
 that  efforts.  will  be  made  to  stop  the  speculative  reservations.

 The  hon.  Minister  has  said  that  people  travel  standing  on  the  foot-board,  sitting
 on  the  roof  of  the  coaches  and  they  pull  chains  and  carry  explosives  which  may
 cause  danger.  They  want  to  curb  all  these  things.  People  travel  standing  on  foot-
 board  because  they  do  not.  get  adequate  accommodation  in  the  compartments.  The
 number  of  trains  should  be  increased  as  well  as  the  number:of  coaches  be  augmented.
 There  is  no  need of  first  class  and  Air-Conditioned  Coaches  in  a  socialistic  society,
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 ह  कत  क  ज  की

 [111  Ramawatar  Shastri]

 Nobody  objects  to  the  provision  regarding  expediiious  payment  of  compen-
 saiuion  in  case  of  accidents.

 We  are  not  opposed  to  the  view  that  one  who  causes  damage  to  the  railway

 property
 should  he  penalised.  We  disagree  only  as  to  the  way  in  which  it  is  being

 done.  Efforts  should  be request  trem  to  seek  co-
 -operation  of  the  workers,

 the made  to  instil  a  sense  in  them  that  it  is  a  national  property  and  railway

 workers
 should  be  so  treated  that  they  feel  that  it  is  their  duty  to  safegua

 d  the
 railway  property,  if  any  damage  is  done  to  it.

 The  Railway  Protection  Force  should  be  streamlined.

 them The  Railway  employees,  who  run  trains  on  the  and  pass
 through  forests,  should  be  pro:ected  against  dacoities.

 We  do  not  seek  co-operation  from  the  employees  regarding  ticketless-traveiling

 It  is  said  that  trespass  in  the  railway  territory  is  to  be  checked.  I  am  afraid,
 this  law  would  be  exercised

 against  persons  like  us  who  have  to  go  into  the  railway
 territory  in  connection  with  unions.  If  it  ts  done,  we  shall

 strongly  encounter,

 The  purpose  of  the  Government  will  not  be  achieved  merely  by  terrorising

 the  people  but  it  will  be  achieved  after  an  atmosphere  is  created  that  the  railway
 property  is  our  property  because  this  country  is’  ours.

 थ्रो नरेन्द्र  कसार  सांघी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  एक  सीधा-सादा  विधेयक

 है  और  इसमें  पायदान  पर  गाडियों  कीं  छत  पर  चढ़कर  यात्रा  गाड़ियों  को  नष्ट  करने  जेसे

 कुछ अप
 हों

 के
 लिये  दंड  कठिन  करने

 क  व्यवस्था लेकिन
 मेरे  पु  वक्ताओं  ने  है

 कि  चाहे  जितने  कठिन  दंड  व्यवस्था  का  उससे  वांछित  वातावरण  उत्पन्न  किया  जा

 सकेगा  |

 गाड़ियों  में  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  करने  में  रेलवे  असफल  हो  गई  है  और  gar  wear

 आशमप्रद  नाथ  है  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  कुछ  कहूं  में  मंत्री  महोदय  को  बधाई

 nl चाहता हूं
 दिल्‍ली

 में  तीसरे  स्टेशन
 के  लिये  स्थान  को  अन्तिम  रुप  दे  दिया  नई

 दिल्लीਂ  अमीतल  20  वर्ष
 qa  बना

 था  ।  और  उसकी  क्षमता  से  अधिक  भीड़ हो  गई  है  ।  तीसरे  i 4 AQ afar
 के  लिये  सरकार  करोड़ों  रुपये  खच  करने  जा  रही  मुझे  आशा है  कि  आप  इस  बत  को  ध्यान

 में  रखेंगे  कि  आगामी  50  वर्षों में  उसमें  भीड  भाड़ा  नहीं  होगी ।

 मेंने  आरक्षण  रह  किय
 जाने

 वाले  शुल्क के  सम्बन्धों में  नियमों  को  देखना  चाहा  था  परन्तु

 वह  ग्रंथालय में  उपलब्ध  नहें  ह ै।.  मे  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा
 कि  जब  कभी  आरक्षण  रह  कि  ये

 जाने  वाले  शुल्क  के  निधम  में  पुनरीक्षण  किया  गया  क्या  उन्हें  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ।  यदि

 नहीं  तो  मंत्रालय  की  यहं  बड़ी-भारी  भूल  है  जिसके  लिये  मंत्रालय  की  भर्त्सना  की  जानी  चाहिये  ।

 1960  से  पहले  जब  कभी  हम  यात्रा  करना  चाहते  थे  तो  टिकट  लेकर  कही  भी  जा  सकते थे  परन्तु

 आज  तो  स्थिति  यह  है  कि  चाहे  किसी  भी  श्रेणी से  यात्रा  करना  आरक्षण के  बिना  यात्रा

 को  जा  क्योंकि  गाड़ियों  में  स्थान  नहीं  मिलता  जब  तक  पर्याप्त  स्थान  की  व्यवस्था  नहीं

 की  यात्रा  एजेन्टों  द्वारा  आरक्षण  में  सट्टेबाजी  आदि  को  रोकने  का  विचार  एक  कल्पना

 मात्र  होगा

 इस  समय  मद्रास  के  लिय ेaga  गाड़ियां हैं  परन्तु  क्या  कोई
 व्यक्ति

 बिना  आरक्षण के  इन  गाड़ियों

 लगाये  जा  सकते  जिनमें  बिना  ह में  यात्रा  कर  सकता है  ?  क्या  इन  गाड़ियों  में  कूछ  डिब्बे  नहीं
 aTfer  | आरक्षण के  यात्रा [  की  जा  को  इसको  जॉच  करनी  चाहिये
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 16  1895  )  भारतीय  विधेयक

 रेल  कर्मचारियों  मेंह  भावना  घर  कर  गई  है  कि  उन्हें  जनता  या  धान्नियों की की  सेवा

 करनी  है  ।

 में
 जोधपुर का  रहने  वाला  दिल्ली  आने  के  लिये  हमारी एक  ही  गाड़ी-जे

 मेल  तृतीय  श्रेणी  शयनयान में  प्रतिदिन  50  से  75  सक  ब्यक्ति  प्रतीक्षा-सूची में  रहते हूँ  ।

 दिल्‍ली
 मेल  में

 डीजल  एंजिन  लगाने  के  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ
 ?  में  डिवीजनल

 मैनेजरों
 से  उन्होंने  बताया  कि  डीजल  एंजिन  लगाने  की  सिफारिश  दिल्‍ली  और  रेलवे  बोर्ड  को  भेज

 दी  गई  है  ।  अभी  तक
 क्यों  नहीं  डीजल  एंजिन  लगाया  यदि  डीजल  एंजिन  जाये तो

 उसमें  दो  डिब्ब  और  लगाये  at  सकते  तथा  वह  और  तेजगति  से  चल  सकती है  ।  जब  तंक

 राजनीतिक  दबाव  नहीं  डाला  जाता  कुछ  नहीं  होता  जब  तक  स्थिति में  सुधार  नही
 आरक्षण  की  विभीषिका  बनी  रहेगी  ।

 जेब  नथ  रेल  मंत्री  बनत ेहूं  तो  वह  तटीय  श्रेणी में  यात्रा  करते हे  लोग  सोचत ेहूं  कि  समस्या

 का  समाधान  हो  जायगा  परन्तु  होता  कुछ  नहीं  है  ।

 यह  कहा  गया है  कि  जब  कभी  भी  कोई  आन्दोलन  होता  चाहे वह  भी  आन्दोलन

 लोगों  द्वारा  रेलवे  की  सम्पत्ति  नष्ट  की  जाती  है  ।  रेलवे  की  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट

 की  जा  चुकी है  |  कई  तक  प्रस्तुत  किय  जा  सकते  ह  ।  किन्तु  हमने  यह  बात  गम्भीरता  पुर्वक  सोचनी

 है  कि  केवल  रेलवे  की  सम्पत्ति  कों  ही  क्यों  नष्ट  किया  जा  रहा  अन्य  सरकारी  सम्पत्तियां  भी

 तो  हैं  केवल  रेलवे  सम्पत्ति  को  ही  नष्ट  किया  जा  were  |  इसका  कारण  यह
 है

 कि  यात्रा

 कने  वाली  जनता  आज  रेलों  में  पशुओं  से  भी  बरी  तरह  भी  होती है  गाड़ियां  समय  पर

 आती  नहीं  यही  कारण  है  कि  अशांति  का  प्रभाव  पहले  रैली  पर  ही  पड़ता  हमें

 यह  कहा  जाता  है  कि  रेल  सेवाओं  के  कारण  हमें  हानि  उठानी  पड़  रही है  ।  हमें  इस  मामले के
 संबंध  में  विवरण  बताये  जाने  चाहिये  |

 हम  समाजवाद  की  इतनी  अधिक  बात  तो  करते  किन्तु  हो  क्या  रहा  जब  कभी  भी

 क्षेत्रीय  प्रबन्धक  निरीक्षण  करने  के  लिये  यात्रा  करते  तो  वह  विशेष  गाड़ी  से  जाते  उस

 विशेष  गाड़ी
 में  हजारों  अधिकारी  भी  उनके  साथ  जाते  वे

 एक
 मागं  के

 स्टेशन
 पर  लोगों  से

 ज्ञापन  लेने  के  लिये  भी  विशेष  गाडी  को  रोकने  के  तयार
 नहीं  हैं

 |  वेगड़  को

 रोकते  नहीं  है  लोग  ज्ञापन  देने  के  अभिप्राय  से  गाड़ी  को  रोक  देते  जब  a
 महाप्रबंधक

 यात्रा  तो  उन्हें  विशेष  गाड़ियो ंसे  यात्ना
 नहीं  करनी  चाहिये

 ।  यदि  वह  विशेष  गाड़ी  से

 यात्रा  करते  तो  लोगों  की  समस्याओं  को  कसे  समझेंगे  |

 विधेयक  के  संबंध  घारा  120
 के  द्वारा  अनधिकृत  प्रदेश  के  लिये  दण्ड

 का
 उपबन्ध

 किया
 गया

 |

 यदि
 में  टिकट  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  और  मैं  गाड़ी  में  सवार  हो  जाता  तो  यह  अनधिकृत

 प्रवेश  है

 भौर  मुझे  जेल  में  डाल  दिया  जाता  है  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  में  यात्रा  करने  के  लिय  काफी  धनराशि  ली  जाती  इसे  कु  उचित

 स्तर पर  किया  जाना  चाहिये  ।

 जब  तक  हम  सभी  मामलों ों  पर
 बहुत  ही  शान्त  और  सहनशीलता  से  ध्यान  नहीं  देते

 तब
 तकਂ

 रड

 को  बढ़ा  देन  से
 वह

 वातावरण  पैदा  नहों  जिस  के  लिये  इस  विधेयक  को  लया

 गया
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 श्री  जी०
 विश्वनाथन

 :  भारतीय  रेल  1973  रेलवे  प्रशासन
 की  अज्ञानता  का  एक  ज्वलंत  उदारहण  है  ।  यदि  इस  विधेयक  को  केवल  भविष्य  तक  सीमित  रखा

 सहमत  हो  सकता हूं  यदि  सरकार  केवल  इसलिये  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू
 करना

 है  कि
 गलत  वसूलीयाँ  के  लिये  ही  नियम  बनाये  गये  है  हालांकि  समर्थ क़ारी  उपबन्ध

 नहीं  तो  मैं  इससे  सहमत  नही  हो  सकता  |  यदि  रेलवे  प्रशासन  के  विरुद्ध  कोई-मुकदमा  विचाराधीन
 तो  उनका  क्या  विधेयक  पारित  हो  जाने  के  पश्चात  न्यायालय  में  मुकदमें

 खारिज  कर  fer  जायेंगे  ।  इस  में  क्या  अनुचित  बात  है  कि  गलत  वसूली  की  राशि  को  रेलवे  प्रशसन
 से  वापस  जाये  {

 सरकार  रेलवे  दुर्घटनाओं  के  शिकर  लोगों  को  अन्तरिम  ced  देना  है  ।  हम  सभी  इस  से

 सहमत  होली  दुर्घटनाओं  मारे  गए  अथवा  घायल  हुए  व्यक्तियों  को  राहत  दी
 जाती  चाहिए  ।  भारतीय  रेलों  में  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिये  क्या  किया  जां  रहो  है  ।

 सरकार  चलती  गाड़ी  में  सबर  होने  अथवा  उतरने  त्या  फुटबॉल  पर  यात्रा  करने  के  लिये  दण्ड  देना

 चाहती  वर्तमान  अधिनियम  में  50  रुपय  का  दंड  लगाया  गया हैं  और  अब  सरकार  इसे  बढ़ाकर  3

 महीने  का  करा  वास  अथवा  150  रुपय  का  जुर्माने  का  उपबन्ध  करना  चाहती है  ।  यदि  आप  एक  यात्री

 के  लिये  कुछ  स्थान  की  व्यवस्था  कर  तो  ठीक  है  और  यदि  आप  ag  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हू ँतो  आप

 किस
 अधिकार  से  उस  व्यक्ति  को  जेल  में  सर्दी  ag  फाटकों  पर  खड़े  होकर  यात्ना  करता है  |

 भारतीय  रेल  अधिनियम  की  धारा  133  के  अन्तरगत  प्रेसीडेंसी  अथवा  द्वितीय  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट

 के
 अतिरिक्त  कोई  अन्य  मजिस्ट्रेट  किसी  अपराध  के  मुकदमे  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  ।

 आपने  मृत्यू  आजीवन  कारावास  अथवा  10  वर्ष  के  कारावास  का  उपबन्ध
 किया  हुआ  है  |

 आप  इन  शक्तियों  को  द्वितीय  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  को  के  से  हस्तांतरित  कर  देंगे  ।

 यह  उपयुक्त  समय  है  कि  इस  विधेयक  को  वापस ले  लिया  जाये  और  एक  व्यापक  विधेयक

 लाया  ताकि  यह  सभा  इस  विधेयक  पर  समुचे  रूप से  विचार  कर  सके  |

 Shri  Sukhdeo  Prasad  Verma  (Nawada):  I  want  to  sabmit  that  if  we  see

 this  Bil  keeping  in  view  of  the  problems  confronting  Railways,  it  is  easily  under-

 stood  that  the  problems  of  Railways  cannot  be  solved  by  such  a  small  amendment

 of  any
 law.  It

 should  be  comprehensively  amended.

 I  want  to  tell  that  train  takes  7  hours  from  Patna  to  Gaya  to  cover  a  distance
 of  only  57  miles,  which  should  have  taken  only  24  hours,  It  is  due  to  this  fact
 that  the  train  stops  at  all  the  villages  which  have  become  railway  stations.  I  want

 to  enforce  stringent  law.  The  time  of  the  passengers  is  wasted  due  to  the  negli-

 gence  of  the  officers  and  due  to  chain-pulling  also.

 In  regard  to  chain  pulling,  the  cooperation  of  village.  railway  station  should

 be  sought  to  stop  it.  Ticketless  travelling  should  be  stopped  by  giving  punishment.
 be No  provision  has  been  made  in  the  law  to  the  effect  as  to  what  action  will

 taken  against  that  person,  who  does  not  implement  it?

 Railways  are  running  in  losses  due  to  frequent  thefts.  These  thefts  are  com-

 niitted  due  to  R.P.F.  persons  and  Railways  officers.  If  any  person  is  found  guilty
 in  the  public  sector,  provision  should  be  made  to  punish  him.  It  should  also  be

 provided  to  punish  such  railway  employees  who  do  not  implement  it  and  they  have

 shown.  laxity.

 While  making  such  types  of  laws  we  should  remove  defects  in  our  arrange-
 ment  so  that  people  may  not  be  harrassed  and  the  implementing  officer  may  not

 enforce  it  on  them  in  improper  way.  The  minister  should  consider  all  these  things.
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 ta  विधेयक

 Single  lines  ghotld  be  converted  into:  do  uble  lines  so  as  to  avoid  late-  running

 of  trains,  and  the  reasons  for  irregular  running  of  trains  should  be  enquir  ed  into.
 hensive

 amendment  in  the  law.
 The  defects  found  in  the  arrangements  should  .be  removed  by  making  compre

 Shri  Madhu  Limye  (Banka):  By  this  law  provision.  has  been  made  to.  award

 more  stringent  punishment.  The  administration  of  '  Railways  is  so  much  defective
 that  the  provisions  of  laws  are  not  implemented  at  all.

 e  big  stations,  the
 Regarding  reservations  of  tickets,  I  suggest  that  at  all  th

 hould  be  announced details  of  the  vacant  seats  indicating  the  names  of  the  trains  s
 in  advance  for  the  convenience  of  the  passengers.

 In  Section  2(2),  it  has  been  provided  that  the  fine  imposed  5  o  far  would  be

 ireated  as  genuine.  When  there  was  no  provision  in  law,  the  pe  nalty,  could  not

 be  imposed  for  cancellation.  Why  Government  wants  to  legalise  the  wrong  and

 unfair  acts  by  this  Bill.  I  request  the  Minister  to  delete  this  provision.  For  future
 tive  effect.

 penalty  can  be  imposed,  but  it  should  not  implemented  with  retrospec

 Regarding  chain  pulling,  I  am  basically  against  the  capital  punishment  for  it.

 In  regard  to  compensation  for  the  victims  of  railway  accident,  it  should  be

 equivalent  to  the  compensation  being  given  to  the  victims  of  the  air  accident.

 I  want  to  submit  one  thing  that  when  the  Minister  visited  Bombay  some  months

 back,  a  grand  dinner  was  arranged  in  his  honour  although  famin  e  conditions  were

 prevailing  in  Maharashtra  The  Minister  should  brief  about  it.  There  is  need  to

 law  and  send  it
 change  the  whole  Railway  Act  completely,  Please  bring  forward  a

 onsidering  all  aspects. to  Joint  Parliamentary  Committee  and  it  should  be  passed  after  c
 Until  efforts  are  not  made  to  improve  the  railway  administration  basically  and  abolish

 the  white  elephant  existing  in  the  name  of  Railway  Board,  improvement  15

 possible  in  the  Railways.

 at  विश्व  नारायण  शास्त्री  :  इस  विधेयक  का  क्षेत्र  ब  aa  ही  सीमित  हैं  ।  अतः  मैं  भी

 केवल  विधेयक  तक  ही  सीमित  wars  इस  सीधे  यक  में  केवल  दो  बाट
 दी  गयी  हैं  ।  प्रथम  रेल  के  अपराधों

 के  लिये  को  बढ़ाना  और  द्वितीय  रह  करने  संबंधी  प्रभार  के  रूप  में  की  गयी  अनियमित  वसूली  को  नियमित

 बनाना  ।

 क्या  परिकल्पित  आरक्षण  करने  वाले  क्लर्कों  को  सांठ  गांठ  से  नहीं  की  जाती  ?  रेलवे  अधिकारियों

 से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या पग  उठाये  हू ँकि  आरक्षण  प्रभारी  रेल  कर्मचारियों  के  पास  फंसे  TS

 कल्पित  आरक्षणों  के  लिये  शक्ति न  हो  ।

 जहां  तक  किसी  अपराध के  लिये  कारावास  के  और  दण्ड  के  रूप  में  दंड  को  बढ़ाने  का  संबंध है  यह  प्रतीत

 होता  है  कि  मंत्री  महोदय  को  निवारक  दंड  में  अधिक  विश्वास  है  ।  भारतीय  दंड  संहिता में  कुछ  अप
 के  लिये

 मृत्यू  दंड  का  प्रावधान  किन्तु  दंड  कम  नहीं  हो  गया  है  |  मेरी  रय  में  जुर्माने
 के  दंड  को

 20  रूपये  से  बढ़ाकर  50  रुपये कर  देन ेसे  अथवा  कारावास दंड  को  1  महीना  से  2
 महीना  कर  देनें  से

 अपराधों  में  कमी  नहीं  होगी  ।  इन  अपराधों  को  कम  करने  अथवा  उन्हें  रोकने  के  लिये  कुछ  अन्य  तरीके

 नाने  अनिवार्य  रूप  से  कम
 चा

 रियों  को  संतुष्ट  रखना  होगा  और  उनकी  उचित  मांगों  को  मानना

 होगा  ।  जनता  को  चलचित्र  आदि  माध्यमों  से  शिक्षित  करना  होगा  ।  मंत्री  महोदय  ने  सुझाव दिया  है  कि

 अनधिकृत  रुपये  फेरी  लगाने  के  लिये  अधिक  दंड  दिया  जायेगा  |

 कया  ऐसा  प्रावधान  भी  किया  गया  है  जिससे  कुछ  स्टेशनों पर
 बेची

 जा  रही  बहुत  खराब
 स्तर  की  चाय

 अनेक  जेसे  खाद्य  पदार्थों को  बचने  से  रोका जा  सके  ?

 मेरे  विचार  में  यात्री  डिब्बों  भिखारियों
 के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  शक्तियां  प्राप्त  की  जानी  चाहिये

 थी  ।'
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 et

 थी  ato  ato  नायक  :
 मे  श्री  कुरेशी ara  पेश  किये  गये  विधेधक का का  स्वागत  करता

 हालांकि यह  इस  बर्ष  i973  में  ही  लाया  गया  है  ।  में  गत  20  eat  के  दौरान  हुआ  घटनाओं में  अत्यधिक

 कमी  होने  के  लिए  रेल  मंत्री
 और

 उनसे  पूर्व  रेल  मंत्रियों  की  सराहना  करता  हूं  ।

 रल  सम्पत्ति  के  संबंध  में  गलत  काम  करने  वालों  के  लिये  कड़े  दंड  का  उपबन्ध  करने  का  स्वागत है  क्योंकि

 ao  राजनितिक  निहित  स्वार्थों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  ब्लैकमेल  करने  के  अभिप्राय  से  adara

 नीतिक  स्थिति  का  लाभ  उठाया  जा  रहा  है  ।

 मै  जंजीर  खोंचने  के  लिये  बढ़ाये  गये  दं  ड  के  संबंध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  विचार में  इसके  लिये एक

 पर्याप्त  उचित  और  नैतिक  कारण  होता  है  ।  इन  परिस्थितियों में  में  रेलमंत्री  महोदय  से  एक  बार  फिर

 अनुरोध  करूंगा  कि  हमें  अलामे  चैन  को  खींचने  से  प्रवृत्त  न  करें  और  इस  प्रकार  एक  अपराध  न  हो

 अधिनियम  में  रेलवे के  सामान  की  उठाईगीरी  आदि  के  लिये  कड़े  दंड  का  कोई  उपबन्ध  नहीं है  ।

 हम  इत  समय  जब  कि  रेलवे  में  हड़ताल  चल  रही  इस  विधेयक  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  जहां

 ह  N तालियों  की  उचित  मांगो ंके  साथ  हमारी  उचित  सहानुभूति  है  वहां  मुझे  यह  भी  भय  है  कि

 सभी  समाजवादी  देशों  में  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ है  |  म  यह  कहूंगा  कि  इस  संशोधन  विधेयक

 को  पारित  किया  ताकि  रेल  मंत्रालय  रेलों  में  हड़तालों  की  समस्याओं  से  निपटने  में  and  हो  सकें  |

 श्रोनरन्द्र  कूपर  मालवे  iA  कुछ  सदस्यों  द्वारा  इस  विधेयक  का  विरोध  समझने  में

 असमय  हूं  क्योंकि  इसके  द्वारा  केवल  रैल  सम्पत्ति  को  नष्ट  करने  संबंधी  अपराधों  के  लिये  अधिक  कड़े  और

 अधिक  निवारक  दंड  का  उपबन्ध  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  |  खण्ड  12  के  द्वारा  कुछ  अपराध  के  दंड

 का  उपबन्ध  किया  गधा  हैं  ।  इसके  द्वारा घारा  126  को  जोड़ने  का  प्रयास  किया  गया  जिसके  द्वारा

 रेल  सम्पत्ति  आदि  की  बहुत  ही  व्यापक  परिभाषा  की  गयी है  ।  सजा  की  अवधि  दस  वर्ष  है  ।  यह

 विशिष्ट  धारा  उत  अपराधों  के  लिए  होगी  जिनका  प्रावधान  भारतीय  दंड  सहिता  की  धारा  435  और

 436 में  गया  जहां तक
 शरीर  435

 के
 अंतगर्त  आने  वाले  अपराधों

 का  सम्बन्ध है
 वे  भी  इसके  अन्तर्गत  आ  जाति हूँ  क्योंकि  सजा  की  अवधि  10  वर्ष  होने  की  सम्भावना है  और यहं

 विधेयक  के  मूल  उद्देश्यों  और  कारणों  के  अनुरूप  है  जिसमें  सजा  को  अधिक  कड़ा  करने  की  बात  कही  गयी

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  436  में  जीवन  कारावास  की  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि  घास

 435 में  केवल  10  वर्ष  की  सजा  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  यह  विसंगति है  ।  ae  aver करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 इसका  स्पष्टीकरण  करेंगे  |  मौत  की  सजा  देने  का  अधिकार  दूसरी  श्रेणी  के  दंडादेश  को  दिया  गया  है  जबकि

 यह  अधिकार  प्रथम  श्रेणी  के  दंडाधीश  को  दिया  जामा  चाहिए  |

 श्री  सहरंद  शकी  उपाध्यक्ष  यद्यपि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सीमित  फिर  भी
 चर्चा  में  ऐसे  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  हैं  जो  विधेयक  की  परिधि से  बाहर  हैं  ।  माननीय  सदस्यों

 ने  रेलवे  यातायात  को  सुधारने
 के  कई  सुझाव  दिए  हू

 रेलवे  अधिनियम  घारा  126  क  में  यहां  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जो  कोई  भी  गाड़ियों  की  तोड़  फोड़

 उसे  अधिक से  अधिक  सजा  मिलेगी  ।  धारा  435  में  कहा  गया  हैं

 कोई  किसी  सम्पत्ति  एक  सौ  रुपये  या  उससे  अधिक  का  नुकसान  किंचित  करने  के  आशय  से

 या  यह  सम्भाव्य  जानते  हुए  कि  वह  तद द्वारा  एसा  नुकसान  पारित  अग्नि  या  किसी

 विस्फोटक  पदार्थ  द्वारा  रिष्टि  वह  दोनों  में  से  किसी  भांति  के  कारावास  जिसकी

 अवधि  सात  वर्ष  तक  हो  दंडित  किया  जाएगा  और  जुमनि  से  भी  दण्डनीय  होगा  ।''
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 धारा  436  में  कहा  गया है  :

 ४ 4 जो  मामुली  तौर  पर  उपासना-स्थान  के  रूप  में  या  मानव-निवास  के  रूप  में  था  सम्पत्ति  की  अभिरक्षा
 ी

 के  स्थान  के  रूप  में  उपयोग  में  आता  नाश  पारित  करने  के  आश  से

 श्री  ared  ने  लोको-शैड  और  गोदामों  का  जिक्र  किया है  ।  लेकिन  रेलवे  सम्पत्ति  में  केवल  य  ही

 स्थान  नहीं  आते  हूँ  बल्कि  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  रेलों  विशाल  जाल  और  सिविल  का

 उपकरण  रेलवे  सम्पत्ति  के  अंतगर्त  आते  हू  ।  इसलिए  हम  यह  महसुस  करते  ह  कि  धारा  1:06  क

 हमारे  उद्देश्य  को  पूरा  करेगी  |

 रेलवे  अधिनियम  की  धारा  133  में  व्यवस्था  है  कि  प्रेसीडेंसी  दंडाधीश  या  जिसकी  शक्ति

 दूसरी  श्रेणी  के  दंडादेश  से  कम  नहीं  के  अतिरिक्तਂ  कोई  भी  दंडाघीश  अपराध  के  मुकदमे  की  सुनवाई

 नहीं  कर  सकता है
 ।  माननीय  सदस्य  को  यह  गलतफहमी  हैं  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तरगत  आने  वाले

 अपराध  के  मुकदमों  की  सुनवाई  दुसरी  श्रेणी  का  दंडाधीश  करेगा  |  हमने  तो  केवल  यह  व्यवस्था  की  गई

 फेंकी  मुकदमे  की  सुनवाई  तीतरी  श्रेणी  का  दंडादेश  नहीं  करेगा  |  लेकिन  प्रथम  श्रेणी  के  दंडाधघीश  अथवा

 सेशन  जज  पर  मुकदमे  की  सुनवाई  न  कर  सकने  का  प्रति  बन्ध  नहीं है  ।  में  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता
 यदि  रेलवे  अधिनियम  के  अध्याय  9  में  दिए  गए  उपबन्धों  को  ध्यान  से  पढ़ा  जाए तो  पता  चलेगा

 कि  कुछ  ऐसे  अपराध  हैं  जो  तृतीय  श्रेणी के  दंडाघीश  के  क्षेत्राधिकार में  आते  धारा  133

 का  उल्लेख  इसलिए  किया  गया  कि  ऐसे  अपराधों  के  मुकदमों  की  सुनवाई  दूसरी  श्रेणी  का  दंडाधीश

 भी  करेगा  ।  तृतीय  श्रेणी  के  दंडाधीश  के  क्षेत्राधिकार  से  ऐसे  अपराधों  को  हटाकर  यह  कहा  गया  है
 कि  दूसरी  श्रेणी  से  कम  का  दंडादेश  ए  से  अपराधों  के  मुकदमों  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकेगा  |  दूसरी  ओर

 ऐसे  अपराध  भी  ह  जो  दूसरी  श्रेणी  के  दंडाधीश  के  क्षेत्राधिकार  से  न  केवल  बाहर  हूँ  बल्कि  सेशन  जज

 के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  आते
 है  रेलवे  अधिनियम  की  धारा  133  में  तरह  व्यवस्थ  की  गई  है  कि  दुसरी

 श्रेणी  का  दंडाधीश  उन्हीं  अपराधों  के  मुकदमों  की  सुनवाई  कर  सकेगा  जो  उसके  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत

 आते  हैं  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  भी  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  कोई  दंडाधीश  किसी  विशिष्ट  मामले

 में  यह  महसूस  करता  हैं  कि  अपराध  इस  प्रकार  का  है  कि  उसे  यह  मामला  उच्च  क्षेत्राधिकार  प्राप्त  दंडाघीश

 कों  भेज  देना  चाहिए  तो  वह  ऐसा  मामला  उच्चतर  न्यायालय  में  भेज  सकता है  |

 oft  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  में  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता में

 कहां  गय  है  कि  किसी  विशेष  अधिनियमन  में  जब  कोई  fare  प्रक्रिया  है  तो  यह  दंड  प्रक्रिया  संहिता के
 सामान्य  उपबंधों  पर  हावी  हो  जाती हैं  ।

 जा ०  विश्वनाथन  :  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  में  कहा  गया है  कि  दूसरी  श्रेणी  से  कम  दर्जें  का

 दंडादेश  मुकदमों  की  सुनवई  नहीं  कर  सकता  ।  इसमें  मौत  की  सजा  और  आजीवन  कारावास  की  सजा

 भी  शामिल  वह  इस  अधिनियम  का  पालन  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  उसकी  शक्ति  केवल  6  महीने  तक

 की  सजा  देन  तक  सीमित  वह  मामले  को  अन्य  न्यायाधीशों के  पास  किस  प्रकार  भेज  सकता है  जबकि

 इसके  लिए  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं है  ।

 Shri  R.  V.  Bade  (Khargone):  Second  Class  Magistrate’s  power  is  restricted
 to  punishment  for  six  months,  but  provision  has  been  made  for  life  imprisonment
 and  death  sentence.
 Class  Magistrate  for  this.

 But  the  Challans  cannot  be  made  in  the  Court  of  Second

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  Provision  has  been  made  for  life  imprison-
 ment  and  death  sentence.  But  how  a  Second  Class  Magistrate  can  try  because  he
 cannot  award  punishment  for  more  than  six  months.  So,  you  should  make
 amendment  and  provide  that  ‘it  will  be  tried  by  a  Session

 an
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 श्री मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  घारा  133
 में  कहा  है  कि  अपराध

 के  मुकदमों की  सुनवाई

 तृतीय  श्रेणी  का  दंडाघीश  कर  सकता है  ।  aa  वे  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था  की  गई  है
 कि  दूसरी  श्रणी  से  कम  दर्जे  का  दंडांधीश  मुकदमों

 की  सुनवाई  नहीं  कर
 सकता  |

 श्री  सेझियान  )  यदि  वह  उससे  बड़ी  कचहरी में  मा  भेज  सकता  तो

 नियम  में  इसकी  व्यवस्था  कहाँ  की  गई  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  धारा  133 में  कहा  गया  हैं  कि  प्रेसीडेंसी  दंडाधीश  अथवा  अन्य  दंडाधीश

 जिसकी  शक्ति  दुसरी  श्रेणी  के  दंडाघीश से  कम  नहीं  है  मुकदमें की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  ।  क्या  इस
 प्रावधान

 से  उच्च
 शक्ति  प्राप्त  दंडाधीश  पर  यह  प्रतिबन्ध  लग  जाता  है  कि  ag  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 अपराध  के  मुकदमें  की  सुनवाई  नहीं
 कर

 श्री  मुहम्मद  wat  छुरों  सब  बात  स्पष्ट  करना
 चाहता  हूं

 |  धारा  133 में  तृतीय  श्रेणी  के

 दंडाघीश  के  क्षेत्राधिकार  को  अलग  रखा  गया  दुसरी  श्रेणी  के  दंडाधीश  का  अधिकार  केवल  6  महीने
 amar  सजा  देने  का  है  ।  अधिनियम  के  अंतगर्त  ए  से  अपराध

 आते  हैं
 जिनमें  आजीवन  कारावास  की

 सजा  दी  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  प्रश्न  का  सीधा  उत्तर  दीजिए  ।  क्या  इस  अधिनियम के  अन्तर्गत

 किए गए  प्रावधान  के  अनुरूप  उच्च  शक्ति  प्राप्त  sere  मुकदमें की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता ?

 श्री  मुहम्मद  काफी  करो  जी  सही  न्यायालय  चुनना  सरकारी  वकील  का  काम  है
 |

 डा०  कलादा  :  धारा  133  विधायक  के  खंड  के  विपरित  किस  प्रकार

 थी  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  माननीय  सदस्य  को  यह  गलतफहमी  है  कि  में
 खंड

 में  संशोधन  कर

 |  यह  संशोधन  विधेयक  नहीं  इसका  उल्लेख  श्री  गोस्वामी द्वारा  किया  गया
 जब  वह

 धारा  435  और  436  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  अधिनियम  में  कहा  गया  हैं  कि  प्रसिडेंसी  दंडाज्ञा  जो  प्रथम  श्रणी  या  दूसरी

 श्रेणी  का  दंडाधीश  के  अलावा  कोई  दंडाधीश  ए  अपराधों  के  मुकदमें  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अधिनियम में  कहा  गया है  कि  प्रेस  डेंसी
 जो  प्रथम  श्रेणी  या  दूसरी

 श्रेणी  का  दंडाधघीश  के  अलावा  कोई  दंडाघीश  अपराधों  के  मुकदमें  की
 सुनवाई  नहीं  कर  सकता

 कोई  जिसकी  शक्तियां  दूसरी  श्रेणी  के  न्यायाधीश  से  अधिक  हैं  ,  अपराध  के  मुकदमें की  सुन
 वाई  कर  सकता है

 बसत  साठ  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  प्रेसिडेंसी  दंडाधीश  अथवा  दूसरी  श्रेणी  के  दंडाधीश  के

 अतिरिक्त  अन्य  किसी  अपराध  के  मुक़ाम  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसे  स्वीकार नहीं  करता  ।  में  समझता  हूं  इसे  दूसरी  श्रेणी से  कम  शक्ति

 प्राप्त  दंडाघीश  को  मुकदमों  की  सुनवाई  करने  पर  लोक  नहीं  लगती  ।

 श्री  एच ०  एस०  पटेल  जहां  सजा  दस  वर्ष  या  आजीवन  होती  वहाँ  किसी  दंडाधीश

 को  सजा  देने  का  अधिकार नहीं  है  ।

 श्री  To  के०
 a एम०  इसहाक  :  अधिनियम  में  एसी  कोई  धारा  नहीं  जो  सैशन  कोट

 या  किसी  अन्य  कॉट  को  विचाराधिकार  से  वंचित  करती हो  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  म  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  कि
 दूसरी

 श्रेणी  के  दंडाधीश  से  अधिक
 शक्ति  प्राप्त  दंडाघीश  मुकदमों  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  ।  व्यथ  में  वाद-विवाद  करने  से  कोई  लाभ

 नहीं  तो  यदि  सरकार  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  से  सहमत  नहीं  तो  है  संसद  में  इसका  fasta  किया

 जाना  दूसरा  तरीका  यह  हैं  कि  यदि  सरकार  समझती
 है  कि  इस  विषय  में  गहराई  से  विचार

 करने  की  आवश्यक्ता  है  तो  इस  विषय  पर  चर्चा  को  स्थगित  फिया  जा  सकता  है  ।

 मूल  अधिनियम  के  aaa  विशिष्ट  वंग  के  अपराध  लाए at  इयामनन्दत  मिशन

 गए  थे  जिनके  की  सुनवाई  प्रथम  श्रेणी  के
 दंडाधीश

 द्वारा  होगी  ।
 ag

 छोटे  अपराधों  at

 मे ंव्यवस्था  की  गई  थी  ।  अब  अधिक  गम्भीर  और  बड़े  अपराध  हो  रह ेहैं  ।  क्या  दोनों  प्रकार  के

 राधों  के  लिए  एक  ही  धारा  लागू  एक  ही  eee  इन  मुकदमों  की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  |

 इस  बारे  में  मतभेद  है  और  इसको .  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  शांति  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  सदस्यों  के

 विचार  जून  आप  सजा  को  बढ़ाकर  मृत्यु-दंड  तक  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  कर  रहे  इस

 प्रावधान  के  अंतगर्त  मुकदमें  की  सुनवाई  करनी  ही  पड़ेगी  ।  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्यों  का  कहना

 हैकि  AT  इस  सजा  को  नहीं  बढ़ा  सकते  और  अधिनियम  के  व्तंमान  प्रावधान  के  अंतगर्त  सुनवाई  नहीं

 क्र  सकते  |

 शी  विक्रम  महाजन  )  :  कानून  के  अनुसार  मृत्यु दंड
 अथवा  10  वर्ष  की  सजा  केवल  सैशन

 जज
 ही  दे  सकता

 प्रथम  श्रेणी  द्वितीय  श्रेणी  का  नज  देश  के  सामान्य  कानून  के

 अन्तरगत  दुसरी  श्रेणी  के  दंडाधीश  को भी  मुकदमें  कीं  सुनवाई  और  तींन  वर्ष  की  सजा  देने का  arfa-

 कार  मृत्यु  दंड  की  सजा  देने  कौ  बात  ही  अलग  इस  अधिनियम  का  सेशन  जज  के

 अधिकारों  पर  ब्रा  प्रभाव  पड़ता  मेरा  शिव दन  है  कि  इस  विशिष्ट  धारा  पर  ध्यान  देना
 इस  Ss) faga  पर  चर्चा  को  स्थगित  किया  जाना  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  उन्हें

 महा-न्यायवादी  को  बुलाना  चाहिए
 और  यदि  वह  आशंका  प्रकट  करें  कि  शक्ति  अन्तर्निष्ठ  नहीं

 तो  मंत्री  महोदय  को घारा  133 में  भी  अवश्य  संशोधन  करना  afer  |

 श्री  संविधान  नियम  109  के  अन्तर्गत  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  कल  या  किसी

 अन्य  दिन
 तक

 के  लिए  स्थगित  कर दी  जाए  ।
 मेंने  प्रस्ताव दे  दिया  हैं  |

 धारा  302  के  अंतगर्त  जब  किसी  कचहरी  में  मुकदमा चल श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 रहा  हो  तो  दंडादेश  चाहे  वहू  प्रथम
 श्रेणी  का  ही  दंडाधीश  क्यों  सैशन  कोर्ट  को  मुकदमा

 भेज  सकता  उसे  मृत्यु  दंड या  जीवन  कारावास  का  दण्ड  देने  का  अधिकार  नहीं  इसका

 age  कि  इसमें  कुछ  टूटी  मामला  मह  न्यायवादी  को  भेजा  जाना  चाहिए

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  I  support  the  motion  moved  by  Shri  Sezhiyan
 aud  request  that  discussion  should  be  postponed  and  it  should  be  considered  again

 at  दिन  भट्टाचार्य  हम  श्री  सेझियान
 के

 प्रस्ताव  का  सेन  करतें हैं
 ।

 भी  ए०  के०  एम०  इसहाक :
 धारा  302  में  कहां  गया  हैकि  मौत  की  सजा  रक  फैसला

 केवल  सैशन  जज  सुना  सकता  है  लेकिन  इस  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  दूसरी
 श्रेणी  से  कम  दर्जे  का  दंडाघीश  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  है  किसी  अपराध  के

 मुकदमे
 की  सुनवाई  नहीं  कर  सकता  ।  इसका  अर्थ  ag  नहीं  है  कि  देश  के  सामान्य  कानून  के  अन्तर्गत

 इस  अपराध  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा सकता  ।

 ी
 च्च् तन र्द्र  सांधी  )-  भारतीय  रेलवे  1890  अपने  आपमें  कानन

 ही  इस  अधिनियम के  अंतगर्त  अपराधों  की  सजा  की
 व्यवस्था

 की  गई  यह  भी  प्रावधान

 किया  गया  है  कि  अपराधों  के  मुकदमों  की  सुनवाई  कौन  करेगा ।  ga  मामले  चूंकि  संशोधन
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 नरेन्द्र
 कुमार

 लाग
 ome  nl

 की  राय पेश  नहीं  किए  गए  है  में  समझता  हूं  कि  इसमें  विधि  मंत्रालय  की  त्रुटि  विधि  मं

 प्राप्त  करने  के  बाद  ही  मामले  पर  विचार  करना  चाहिएं

 शी  जगन्नाथ  राव  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के  अंतगर्त  आने  वाले  अपराधों  और

 उनके  लिए  सजी  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  दंड  प्रक्रिया  की  घारा  32  में  दूसरी  श्रेणी  तीसरी

 श्रेणी  के  दंडाघधीश  तथा  सेशन  जज  के  अधिकारों  क  परिभाषा  बताई  गई  संशोधन  विधेयक

 के  अंतगर्त  यदि  ऐसी  सजा  दी  जाती  है  जो  gad  श्रणी  के  दंडाघीश  की  शक्ति  से  अधिक  है  तो

 मामला  अपने  आप  ही  बडी  कचहरी  में  चला  जाता  रेलवे  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  के  अंतगर्त  कचहरियों  की  शक्ति  को  समाप्त  नहीं  करता  ।  धारा  133 में  केवल  यही  कहा
 गया  है  धि  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाले  अपराधों  के  मुक़दमें की  सुनवाई  दूसरी
 श्रेणी  से  कम  का  दंडाघीश  नहीं  कर  सकता  जब  अपराध  की  सजा  दूसरी  श्रेणी

 के
 दंडाधीश

 के
 अधिकारों  से  बाहर  हो  तो

 मामला  अपने  आप  बड़ीਂ  कचहरी में
 चला  जाता है

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  29  में  कहा  गया  है  कि  area

 रेलवे  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दिए  गए  कोटे  को  मुकदमा  सुनने  का  अधिकार हैं
 |

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरी  :  हम  घारा  133  में  संशोधन  करना  नहीं  चाह  रहे  ।  यह  विधेयक

 की  परिधि  से  बाहर  है  ।  धारा  1258 में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  10  वर्ष की  सजना  के

 मुकदमें  की  सुनवाई  सदन  जज  ही  कर  सकता  हम  दंड  प्रक्रिय  संहित  में  संशोधन  करना  नहीं

 चाहते  ।  हम  केवल  aa  चाहते  है  किं  दूसरी  श्रेणी  से  कम  का  दंडादेश  इस  अधिनियम  के  oad

 मुकदमे  की  सुनवाई  नहीं  करेगा  ।  इससे  बड़ीਂ  कचहरियों  के  क्षेत्राधिकार  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगता  |

 सही  कचहरी  का  ह... ा फ चथनतन  करना  सरकारी  वकील  का  काम  यदि  यह  महसुस  किया  जाता  है  कि  amar

 सेशन  कोटे  में  भेजा  जाए  तो  बसा  ही  किया  जाएगा  ।  माननीय  सदस्यों  का  कहना  ठीक  नहीं किं

 हम  छोटी  कचहरियों  के  क्षत्र घि कार  को  सीमित  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  तथा  माननीय  सदस्यों के  विचार  अलग  अलग  हैं  ।  अतः  अब

 दो  उपाय  fi  पहला  तो  यह  है  किਂ  इस  विधेयक  पर  चर्चा  को  स्थगित  किया  star  कि  श्री

 यान  ने  सुझाव  दिया है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  इस  विचार से  सहमत  नहीं है  तो  मुझे  यह  प्रस्ताव  सदन

 में  मतदान  के  लिए  रखना  पड़ेगा

 है  वसंत  साठे  :  मेरे  विचार में  इस  पर  मतदान  न  किया  जाए  बल्कि  यह

 मामला  विधि  मंत्रालय  को  भेज  दिया  जाए  ।

 है  एस०  एम०  बनर्जी  :  यदि  इस  विशिष्ट  मामलें  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जाता  तो  इसका

 at  यह  होगा  कि  सदन  में  ग़लत  पूर्वोदाहरण  पेश  कर  रहे  मेरे  विचार  में  यह  मामला
 न्यायवादीਂ  को  भेजा  जाना  चाहिए  ।

 श्री  के०  लक प्पा  :  सदन  में  इस  बारे  में  अलग  अलग  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप  या

 तो
 अपने  विनिमय  को  बदल  दें  अथवा  इस  विषय  पर  आगे  स्पष्टीकरण

 के
 लिये  इसे  स्थगित  कर

 द  |

 किः  wal  स्थगित  की  जोए a  स्वयं उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  सदस्यों  को  यह  विचार .

 चाहता  हूं  कि  इस  चर्चा  को  स्थगित  किया  जोए  ।
 मान  a  संस्था  grat मुझे

 बताएं  कि  किस

 नियम  के  अंतगर्त  एसा  किया  शना च्  Lo  af bs पकता  हैं  ।
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 श्री  बी०  पी०  नायक  नियम  111  के  अन्तर्गत  कुछ  निवेदन  करने  के  लि
 की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  कृपया  TS  जाईये  ।

 नकली  ह  forex  = श्री  विक्रम  महाजन  नियम  89  के  अंतगर्त  ASGHSE  LAGAN  के  किसी  भी  खंड

 पर  विचार  करना  स्थगित  कर  सकता है  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  There  is  lot  of  business  before  the  House.  There
 should  be  voting  on  the  motion  of  Shri  Sezhiyan  and  after  that  the  next  item  of  the
 business  should  be  taken  up.

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  खंड  पर  विचार  स्थगित  करने  का  आपको  अधिकार  है  .

 उपाध्यक्ष  सहोदय :  अभी  खंडवार  चर्चा  नहीं  की  जा  रही है  अभी  तो  पूर्ण  विधेयक  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  अभी  तो
 विधेयक के  सिद्धांतों  पर  विचार  fang  किया  जा

 रहा  हैं  ।.

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव (  महेन्द्रगढ ़)  विरोधी  दलों  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार

 को
 काफी

 समय  जा  चुका  है  ।  अपने  भी  सरकार  को  सार  मामला  संक्षेप  में  बता  दिया  था

 और  इसके  साथ  हो  सरकार  को  हर  प्रकार  की  कानूनी  सलाह  भी  उपलब्ध  है  फिर  सरकार  जिद्दी  रवैया
 कयों  अपना  रही  है  ।

 ह  एस०  ए०  दामाद  सरकार  एक  साधारण  मामलें  को  जटिल  बना  रही  है  ।

 सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  विधेयक  को  स्थगित  करने  में  उनकी  क्या  कठिनाईयां  है

 एस०  एम०  बनर्जी  श्री  महाजन  द्वारा  जिस  नियम  का  उल्लेख  किया  गया  है
 उसके  sate  खंड  6  पर  विचार  स्थगित  far  जा  सकता है

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  हम  खंडवार  विचार  आरम्भ  करें

 श्री  एस०  एस०  बन बनर्जी :  झगड़ा  तो  खंड  11  पर  हुआ  मूल  अधिनियम
 तो  सदन  के

 समक्ष  नहीं  सदन  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  कर  रहा  यह  सम्पूर्ण  वादविवाद  उसी  का

 है  एक  खंड  या  धारा  विशेष  पर  विचार  स्थगित  किया  सकता  है  |

 में  श्री  बनर्जी  से  सहमत  नहीं  इस  समय  तो  हमें  सदन शो  आर०  बी ०  बड़े  )
 की  इच्छा  को  समझने  का  प्रयास  करना  चाहिये  |

 यदि  सरकार  इस  अपने  सम्मान  का  विषय  a  बनाती श्री  ज्योतिमंय  बस  हां

 तो  यह  मामला  इतना  जटिल  न  होता  |  श्री
 सेझियान  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  पर  विचार  स्थगित  करने

 के  प्रस्ताव  को  हम  सर्वसम्मति  से  स्वीकृत  कर  चके  इस  पर  सदन  में  मतदान  करवाया  जाना

 चाहिये  ।

 मेरा  निवेदन  यह हैं  कि  अनेक  वकील  सदस्यों  ने
 दलगत

 सम्बद्धता श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 को  एक  ओर

 रखा
 कर  इस  विधेयक  और  उसके  उपबन्धों  के  बारे  में  अनेक  शंका यें  व्यक्त  की

 हैं  |

 हम चाहते  हैं  कि  मंत्रालय  द्वारा
 इस  विधेयक  पर  ga:  विचार

 किया  जाना
 चाहिये

 ।  में  समझता

 कि  सम्बद्ध  मंत्री या  मंत्रालय  को  इंस  सम्बन्ध  में  सख्त  रवैया  नहीं  अपनाना  चाहिये  ।  प्रस्ताव के
 पेश  हो  जाने  सदन  का  विचार  जाना जा  सकता  है  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  (Shajapur)  When  so  mahy  doubts  have  been
 endorsed  about  the  Bill  and  that  has  had  to  this  controversy,  why  the  Law
 Minister  is  not  called  upon  to  explain  the  legal  position  ?
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 att  इयामनंदन  fae  :  सदन  के  समक्ष  विवादास्पद  प्रश्न  केवल  यही  है  कि  sft
 यान  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  किया  जाये  या  नही  ।  मै  समझता  हूं  कि  पहले  श्री  सेझियान  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 करने  दिया  जाये  और  फिर  उस  पर  सदन  की  राय  जानी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा जो  भी  उचित  तक  प्रस्तुत  किया  जाता  है  में  उसे  पूर्ण  महत्व

 इससे  पुर्व  कि  मैं इस  विषय  पर  महान्यायवादी  की  राय  जानने  का  प्रयत्न  में  समझता

 हूं  कि  हमारे  लिए  विधि  मंत्री  की  राय  से  अवगत  हो  जाना  आवश्यक  है  ।

 Shri  Ram  Dhan  (Lalganj):  This  dispute  is  for  nothing.

 संसदीय  काय  मंत्री  Fo  :  मे  आप  से
 पुर्णतया

 सहमत  हूं  ।  विधि  मंत्री  अभी  एक
 आधे  मिनट  में  आने  वाले  हैं  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  ato  मुझे  आपका  पूर्ण  वाद

 विवाद  सुनने  का  अवसर ९  नहीं  सिला  ।  परन्तु  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 परन्तु  क्योंकि  आप  मेरी  कानूनी  राय  जानना  चाहते  अतः  मै  इसके  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  विचार  करने  के

 बाद  ही  अपनी  कानूनी  राय  देना  चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 में

 श्री  सेझियान  को  प्रस्ताव  पेश  करने  की  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।
 मैं

 सदन  को  यह
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  इस  पर  मत  विभाजन  नहीं  होगा  क्योंकि  विधि
 मंत्री  ने  अपनी  राय  अभी  हमें  बाद  में  देनी  है  ।

 श्री  सेनश्लियान  :  नियम  109  के  अंतगर्त  मैँ  प्रस्तुत  करता हूं  :

 विधेयक  पर  वादविवाद  स्थगित  किया  एंजाय

 उपाध्यक्ष  म  दय  म  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता हूं  :

 प्रश्न  यह  है

 इण्डियन  रेलवे  अधिनियम  1890  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  वाद-विवाद
 |  rr

 को  स्थगित  किया  जॉय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 उत्तर  प्रदेश  संबंधी  उद्घोषणा  के  बारे  a  सांविधिक  संकल्प

 RESOLUTI  VV ON  RE:  PROCLAMATION  IN  RELATION  TO  UTTAR  PRADESH

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  उत्तर  प्रदेश  से  सम्बद्ध  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  पर  चर्चा  आरम्भ  करते

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  |

 गृह
 मंत्रो  उमाशंकर  उपाध्यक्ष  मैं

 प्रस्ताव  करता हूं
 :

 पक  यह  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  संबंध

 में  13  1973  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती है
 ।'

 सरकारी  रिपोर्टे  तथा  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  और  उनके  मंत्रिमंडल  के  त्यागा

 पत्र  की  प्रतियां  सभा पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।
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 arr  aa  बबकननननणणााणणणणणयणल्‍ल्‍एयगाायल्‍यतल्‍ए।। वबा

 उत्तर  प्रदेश  संबंधी
 उद्घोषणा  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  में  उन  कारणों  को  स्पष्ट  किया  गया  है  जिन  के  आधार  पर  राज्य  में  संविधान

 के  अनुसार  शासन  चलाना  कठिन  हो  गया  ।  श्री  कमलापति  ब्रितानी  ने  भी  उन  कारणों  का  विस्तृत
 उल्लेख  किया  जिन  के  कारण  asa  में  शासन  कार्य  चलाना  कठिन  हो  गया  ।  बिजली  की  विद्यार्थी

 उपद्रव  आदि  के  कारण  मुख्यमंत्री  को  काफी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  इन  सब  कारणों  के

 ही  बड़ा  कारण  यह  बना  कि  प्रांतीय  सशस्त्र  पुलिस  ने  भी  विद्रोह  कर  और  वह  लखनऊ

 लय  में  हो  उपद्रवों  में  अपना  सहयोग  देने  लगे  ।  इसके  फलस्वरूप  विश्वविद्यालय  की  बहुमूल्य
 को  काफी  हानि  हुई  ।  सम्बद्ध  अधिकारियों  से  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  कि  आखिर  पुलिस  द्वारा

 किये  जा  रहे  इस  विद्रोह  का  कारण  क्या  था  ।  हमें  पता  चला  कि  सशस्त्र  पुलिस  कर्मचारियों  की  कुछ
 यतें  थी  जिन  पर  निर्धारित  समय  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  था  ।  अचानक  स्थिति  ने  गंभीर  रूप  धारण  कर

 लिया  और  इन  लोगों  ने  एक  नई  संस्था  की  स्थापना  कर  ली  ।  इस  संस्था  की  स्थापना  गर-कानूनी  थी  ।

 प्रांतीय  सशस्त्र  पुलिस  के  नेताओं  के  विचार  अलग  थे  ।  उन्होंने  लोगों  को  भड़काना  आरम्भ  कर  दियो  ।

 श्री  रामानन्द  को  कि  पी०  ए०  ale  में  हैड  कान्स्टेबल  किसी  समय  बिहार  संयुक्त  सोशलिस्ट

 दल  के  प्रमुख  नेता  थे  ।  इस  घटना  से  कुछ  ही  दिन  दरबे  माक्सवादी  साम्यवादी  दल  के  नेताओं  ने  भी  लखन

 का  दौरा  किया  |

 श्री  इकजोत  गुप्त  :  किसी  भी  व्यक्ति  द्वारा  लखनऊ  का  दौरा  करने  का  मतलब
 यह  है

 कि  उसका  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  से  सम्बन्ध  था  ।

 श्री  ata  भट्टाचार्य  :  यह  अपनी  ओर  से  मन घड़त  कथायें  सुना
 रहे

 gate  दीक्षित  :  मनगढ़ंत  कथायें  तो  सदन  को  पहले  सुनाई  गई  उसे  केवल

 सत्य  से  अवगत  करता  रहा  हूं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  wa  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कोई  सदस्य  बोल  रहा  होता  है  तो  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  जा  सकता  ४

 माननीय  सदस्य  किसी  अन्य  सदस्य  को  बोलने  से  केवल  इसलिए  नहीं  रोक  सकते  कि  वह  उन्हें  सुनना  नहीं

 चाहते  ।  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  एन०  मुखर्जी  )  श्री  दीक्षित  द्वारा  पेश  किये  ग  मामले  विशेष

 के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  मै  यह  बात  आम  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  नियमों  में  इस  प्रकार

 की  व्यवस्था  है  कि  यदि  कोई  सदस्य  अपने  भाषण  के  दौरान  कोई  अनुचित  या  असंसदीय  बात  कहता  तो

 उस  पर  आपत्ति  करने  या  उसकी  ओर  अध्यक्ष  तथा  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करने  का  हर  सदस्य  को

 अधिकार  रहता  है  ।  7.0  3.0  उपाध्यक्ष  महोदय  के  इस  निर्णय  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  जब  कोई  सदस्य  बोल

 रहा  तो  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मे  अपनी  स्थिति  सदस्य  महोदय  को  स्पष्ट  कर  दूं  ।  मेंने  यह  नहीं  कहां  कि  एक
 wes om सदस्  के  भाषण  देते  समय  दूसरा  सद  सथ  प  यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठा  सकता ।  मेने  तो  इतना  कहा

 कि  ऐसा  तो  किया  जा  सकता  हैं  परन्तु  सदस्य  उस  पर  निरन्तर  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  |  यदि  कोई  सदस्य

 असंसदीय  भाषा  का  प्रयोग  करत  तो  उसकी  ओर  सभा  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  अध्यक्ष  का  कर्तव्य

 होता  है  ।

 मेंने  बताया  है  कि  जब  कोई  सदस्य  विरोध  क  रता  है  अथवा  कुछ  कहता  और  वक्ता  सदस्य  झुक
 जाता  है  तब  वह  सदस्य  अपनी  कुछ  टिप्पणी  कर  सकता  परन्तु  आपको  ऐ  सा  क  रते  के  बजाय
 को  सम्बोधित  करना  चाहिये  और  अध्यक्षपीठ  को

 हस्तक्षेप
 करके  सदस्य  को  बेंठ  जाने  के  लिये  कहना

 चाहिये  ।
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 Resolution  re  :  Proclamation  in  August  7,  1973
 relation  to  Uttar

 Rzadesh

 Wi  एच ०  एन०  मुखर्जी  :  आपने  दूसरी  बात  उठा  ली  है  |  अध्यक्ष पीठ  द्वारो  caged  तब  नियमित
 की  जानी  चाहिये  जेब  व्यवस्था  के  प्रश्न  अनावश्यक  तथा  शर/तपुर्ण  ढंग  से  उठाये  यह  बात  स्वीकार

 नहीं  की  जा  सकती  कि  आप  यह  कहें  कि  किसी  सदस्य  के  वक्तव्य  के  समय  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया
 जा  सकता  क्योंकि  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  अध्यक्षपीठ  को  ही  न्याय निर्णय  किरनों  होता

 है  ।

 थी  ज्योतिमंय  बस
 *  OK

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैँ  इस  प्रकार  की  अभिव्यक्ति  का  कठोर  विरोध  क  रत  T ||  यह  कार्यवाही  वृत्तांत

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  था  ।

 शो  उमाशंकर  दीक्षित  :  इस  पर  समय  लगाना  बेकार  है  ।  सभा  कीਂ  कार्यवाहीਂ  आगे  चलनी  चाहिये  ।

 a 2 भी  एस०  एम०  बनर्जी  :  जब  सदन  में  चर्चा  रही ह  ray  है  तब  किसीਂ
 ए

 से  व्यक्ति  पर

 आरोप  लगाने  से  पु  जो  सदन  का  सदस्य  नहीं  है  नोटिस  देना  होता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  नाम  लिया  गया  है  ।

 शो  ज्योतिमंय  बस  श्री
 तिवारी

 ।

 a
 |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  श्री  तिवारी  एक  भूतपूर्व  मंत्री  है  तथा  एक  दल  के  सम्मानित  सदस्य

 ्  ्

 एक  माननीय  सदस्य  किस  दल  के  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  समाजवादी  दल  के  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  किसी

 व्यक्ति  को  बदनाम  करने  के  उद्देश्य
 से  उसका  नाम  लिया  जाता  है

 तब  मामला  नियम  353  के  अंतगर्त  आता  है  |

 शो  इयामनन्दन  मिश्र
 )

 :  हमारे  सम्मुख  केवल  यह  बात  है  कि  जब  कोई  मंत्र  महोदय  अथर्वा

 क्लोई  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  हो  तब  क्या  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  जा  सकता है  ।  क्यां

 यह  उचित  है  कि  श्री  ज्योति मंथ  बसु  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  और  आपने  उसके  लिये  अनुमति  नहीं

 दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रो०  मुकर्जी  तथा  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  ने  जो  कुछ  कहा है

 उसमें  कुछ  सार  है
 |

 यदि  ag  कहा  जाय  कि  किसी  सदस्य  के  बोलने  के  समय  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता तो
 यह  मेरे  कहने  का  बहुत  ही  कठोर  अथ  निकालना  होगा  |  परन्तु  यह  भी  कहूंगा  कि  जब  अन्य  संसदीय

 प्रक्रिया  यें  उपलब्ध  है  तब  सदस्यों  के  केवल  व्यवस्था  के  प्रश्न  कीਂ  बात  में  ही  उलझकर  नहीं  रह  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ज्योतिमंय  आपका  व्यवस्था  प्रश्न  क्या  हैं  ।

 थ्रो  ज्योतिर्मय  बसु  :  उपाध्यक्ष  जब  श्री  उमाशंकर  दीक्षित  बोल  रहे  थे  तब  उन्होंने  इन

 शब्दों  से  ही  आरम्भ  क्रिया  था  कि  श्री  रामानन्द  तिवारी  कभी  हैंड  कांस्टेबिल  थेਂ  ।  उनके

 इन  शब्दों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  जैसे  कि  श्री  तिवारी  गे  हैड  कांस्टेबिल  रह  कर  कोई  बड़ी

 भारी  गलती
 की  श्री  दीक्षित

 ने  यह  भी  कहा  किं  पी०  एम०  दल  के  तीन  सदस्य

 a
 बनारस  11.0  |

 दुसरे  भांग  में  उन्होंने
 कहां  हैं  fate  भड़काने  के  लिये  ।

 —

 अध्यक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ।

 *Expunged  as  ordered  by  the  Chair.
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 16  1895  (a)  उत्तर  प्रदेश  संबंधी  उदघोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 शी  उमाशंकर  दीक्षित :  मेंने  ये  शब्द  नहीं  कहे  ह  ।  यह  गलत है  ।

 शमी  ज्योति  बसु  :  उपाध्यक्ष  यदि  अप  कार्यवाही  रिका ड  देखेंगे  तो  आपको  ज्ञात  हो  जायेगा

 फि
 कई  बार  यह  व्यवस्था

 दी  गई  है
 कि  सदन

 में  ए  से
 किसी  व्यक्ति  का  नाम  लेकर  अरोप  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिये जो  स्वय  वहां  अपनी  सफ़ाई  देने  के  लिय  मौजूद  नहीं हो  ।  नियम  353  में  यह  व्यवस्था है  कि  यदि

 आप  किसी  व्यक्ति  का  नाम  लेना  चाहते ह  तो  उसके  लिये  लिखित  नोटिस  दिया  जाना  चाहिये  ।  क्या  श्री
 उमाशंकर  दीक्षित  ने  लिखित  नोटिस  दिया  है  ?

 ait  उमाशंकर  दीक्षित  :  एसी  स्थिति  में  मुख्यमंत्री  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे  कि  स्थिति  इतनी  गम्भीर

 है  फि  उनके  लिय  उस  ढंग  से  काय  कर  पाना  असंभव  है  जिस  ढंग  से  कि  वह  कर  रहे  हैं  ।  वह  आगे इस  निष्कर्ष

 पर  पहुँचे  कि  इससे  बहुत  घातक  परिणाम  हो  सकते  हैं  ।  उन्हें इस  बात  का  भी  पता  चला  कि  पड़ौसी  राज्यों
 में  कुछ  गड़बड़ियां  चल  रही  जिनका  प्रभाव  समूचे  देश  पर  पड़  सकता  है  ।  वह  अपने  सहयोगियों  और

 दल  के  वरिष्ठ  लोगों  के  साथ  परामर्श  करने  के  पश्चात  दस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे  कि  राज्य  के  हितों  तथा  राज्य

 में  कानून  और  व्यवस्था  तथा  सुरक्षा  को  बनाये  रखने  के  लिये  तथा  देश  के  सामान्य  हित  के  लिये  संसद  को

 ऐ  से  मामले  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ।  उन्होंने  महसुस  किया  कि  कोई  भी  इस  प्रकार  की  घटना  न  हो  जिसका

 कुप्रभाव  सामान्य  कानून  तथा  व्यवस्था पर  पड़े  |  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  में  एसा  कुछ  हो  गया  उन्होंने
 संविधान  के  अनुच्छेद  356  का  सहारा  लिया  ।

 राज्यपाल  ने  राष्ट्रपति  को  जो  पद्  लिखा  उससे  यह  प्रकट  होता  है  कि  उन्होंने  राज्य  विधान  सभा  में

 दलों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  समझा  कि  कांग्रेस  के  अतिरिक्त  अकेला  कोई  भी  दल  अपनी  सरकार  बनाने

 की  स्थिति  में  नही  है  ।  यदि  सभी  विपक्षी  दल  एक  साथ  मिल  जाते  हैं  तो  भी  उनकी  सदस्य  संख्या  142

 होती  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  राज्यपाल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  उन्हें  राष्ट्रपति  से  यह  सिफारिश  करनी

 चाहिये  कि  राज्य  में  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  जाये  ।  राज्य  के  हितों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रपति  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संकल्प  प्रस्तुत  हुआ

 यह  सधा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के

 सम्बन्ध में  13  1973  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती  हैਂ  ।

 श्री  ज्योति  बस  :  सत्तारूढ़  दल  भारी  जनमत  पर  गव  करता  किन्तु  उसने  भारी  जनमत  के  साथ

 क्या  किया  है  |  वह  दोनों  कार्यों  अर्थात  जनता  की  सेवा  करने  में  तथा  स्थायी  सरकार  की  स्थापना  करने

 में  असफल रही  है  ।  आज  चार  राज्यों  में  और  यदि  मुझे  सही  स्मरण  हे  तो  पांडिचेरी  में  शी  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  कांग्रेस  दल  में  लड़ाई  झगड़े  चल  रहे हैं  |  बिहार  में  हमने  नगीना  राय  तथा  श्री  उमाशंक्रर  दीक्षित

 के  बीच  विवाद  देखा  है  ।  एक  ने  दूसर ेसे  अधिक  रुपया  दिया
 ।.

 शी  उमाशंकर  दीक्षित
 :

 यह  रूप  से  गलत  आरोप  है
 ।

 मैं  इसका  खंडन  करता  हूं  ।

 श्री
 नवल  क्रियोल

 :  मैं  एक  व्यवस्था  के
 प्रश्न  पर  खड़ा  होता  gt

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  इस  प्रकार  का  अस्पष्ट  वक्तव्य  नहीं  दे  समझते  जो  दूसरे  सदस्यों  की  समझ  में  न  आये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  अ  पका  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  समझ  सका  ।  क्या  आप  इसे  दोहरायें गे  |

 श्री  नवल  किशोर  fag  है  फि  इस  समय  मेरे  पास  नियम  goad adi  है  ।  परन्तु  जहाँ  तक

 मुझे  याद  है  विधेयकों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  नी  ि  सदस्य  अस्पष्ट  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  जो  दुसरे
 सदस्यों  की  समझ  में  न  आये  ।
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 Resolution  re:  Proclamation  in  Sravana  16,  1895  (Saka)

 एएए  एएएਂ

 relation  10  Uttar
 Pradesh

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  समय  qa  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाय  में  उस

 समय  मामले  की  गहराई  में  इसलिये  नहीं  गयां  कि  मैंने  उस  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  देना  उचित  नहीं
 :
 समझा

 क्योंकि  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  विरुद्ध  कोई  विशष  बात  नहीं  कही  गई  थी  ।  अब  श्री  नवलकिशोर  सिंह  ने

 आपत्ति  उठाई  संभवतया म
 ने  गृहमंत्री  को  भी  यह  कहते  सुना है

 कि  की  कार्यवाही  नियमित  की
 जाये  ।  मैँ  कार्यवाही  को  क्रिस  प्रकार  नियमित  कर  सकता हूं  ।  कुछ  आरोप  लगाये  है  चाहे  उसका  कोई
 आधार  है  अथवा  मुझे  इससे  कोई  तात्या  नहीं  है  ।  सरकार  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप

 लगाये  गई  इस  सम्बन्ध  में  संसदीय  प्रक्रिया  यही  रह  जाती  है  कि  उन  आरोपों  का  उतने  ही  कठोर  शब्दों

 में  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  जितने  गम्भीर  अरोप  श्री  बसु  ने  लगाय  हैँ  ।  यह  सब  कुछ  कार्यवाही  वृतान्त
 में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।  मैँ  किसी  भी  पक्ष  के  सदस्यों को  नहीं  दबा  सकता  ।  अध्यक्ष पीठ  का  ऐसा

 | करना  बहुत  घातक

 शो  के०  लक प्पा  यदि  श्री  ag  को  किसी  मंत्री  के  विरुद्ध  कोई  अरोप  लगाना  तो

 उन्हें  नियमों  के  अन्तगंत  इसके  लिप  अनुमति  लेनी  चहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैँ  आपकी  बात  से  सहमत  हो  सकता हूं  यदि  आप  मुझे  वहू  नियम  दिखा  दें  जिसके

 अन्तर्गत  एसा  किया  जा  सकता  हैं  |

 को  बसंत  साठ  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  |

 नियम  352  में  बताया  गया

 एक  सदस्य  भाषण  करते

 (11)  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  व्यक्तिगत  आरोप  नहीं  लगायेगाਂ  ।

 यहाँ  व्यक्तिगत  आरोप  यह  है  कि  श्री  दीक्षित  तथा  किसी  अन्य  मंत्री  ने  इस  उद्देश्य  के  लिये  लाखों  रुपये  की

 धनराशि  एकत्र  की  यह  आरोप  बदनाम  करने  के  लिये  लगाया  गधा  है  ।  अतः  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  द्वारा

 लगाया  गया  आरोप  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  आप  इस  पर  विचार  करें  ।

 इसे  अधि  क  अपमानजनक बात  और  क्या  हो  सकती है  |

 Sir,  A  Member  is Shri  Ram  Dhar  (Lalganj):  On  a  point  of  order,  not
 expected  to  make  wild  allegations  against  another.  Statement  should  be  supported
 ‘by  sound  proof.

 थ्रो  जो०  विश्वनाथन  :  उस  दिन  जब  श्री  नायक  ने  श्री  मधु  लिमये  के  विरुद्ध  आरोप

 था  तब  आपने  अपनी  व्यवस्था  दी  थी  ।  म॑  ने  इसपर  आपत्ति  उठायी  थी  और  कहा  था  कि  यह

 वाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  तब  आपने  यह  व्यवस्था  दी  थी  कि  जब  सदस्य  सदन

 में  उपस्थित  है  तब  यह  उसका  कर्तव्य  हो  जाता  हूँ  कि  वह  अपनी  सफाई  प्रस्तुत  करे  ।

 दूसरे  नियम  380  के  अनुसार  यदि  अध्यक्षपीठ  ag  समझती  है  कि  प्रयुक्त  शब्दावली  असंसदीय  अथवा

 गरिमारहित  है  तब  वह  अपने  विवेकानुसार  उन  शब्दों  को  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  देने  का  आदेश

 दे  सकता है  ।  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों  को  रोष  में  आने
 की  आवश्यकता नहीं  है  ।  यह  अध्यक्ष पीठ  का

 कार्य  है  कि  वहू  यह  देखे  कि  सदन  की  गरिमा  बनी  रहे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  सदन  में  वादविवाद  की  स्वतंत्रता  के  अधिकार  को  भी  ध्यान  में  रखना  gs  जो

 लोकतांत्रिक  कार्यकरण  की  एक  प्रक्रिया  है  ।  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  कुछ  कहा  है  उसका  कठोर  विरोध  किया

 गया है  ।  यह  अनुरोध  अथवा  मांग
 भी  की

 गई  है
 कि

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  के  शब्दों  को  कार्यवाही वृतान्त
 में

 सम्मिलित  न  फिया  जाये  .  .  .  |  यह  मांग  इस  अधार  पर  की  गई  हैँ  कि  श्री  ज्योतिर्मय

 के  शब्द  अपमानजनक  असंसदीय  हैं  ।  इसके  लिये  नियम  352,  353 को  sere  किया गया  है  ।  श्री
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 7  1973  उत्तर  प्रदेश  संबंधी  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प॑

 साठे  तथा  श्री  के ०  लक प्पा  ने  इस  नियमों  का  उद्धरण  दिया  लोकतांत्रिक  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिये  यह

 आवश्यक  है  कि  कोई  सदस्य  ऐसा  अनुभव  न  करे  कि  उसे  दबाया  जा  रहा  उसकी  बात  नहीं  सुनी  जा  रही

 है  ।
 मेरा  विचार  यह  कि  में  कुछ  अन्य  सदस्यों  के  विचर  और

 सुनूं
 ।

 थ्रो  एच०  एन०  मुखर्जी  :  मेरा  विचार  यह  है  कि  यदि  कोई  आरोप  लगाया  जाता  और

 जो
 संसद

 में  भलीभांति  लगाया  भी  जा  सकता  तो  यह  आरोप  किसी  व्यक्तिगत  प्रेस  के

 चार  आदि  पर  अधारित  होना  चाहिये  आरोप  लगाते  समय  जानकारी  का  सुत्र  भी  बताया  जाना  चाहिये  ।

 दोनों  ओर  से  आरोप  प्रत्यारोप  चलते  रहे  ,  अच्छा  नहीं  अध्यक्ष पीठ  को  यह  बात  सुनिश्चित  करानी

 चाहिए  कि  आरोप  लगाने  वाला  सदस्य  अपनी  जानकारी  का  प्रमाण  सभा  में  पेश  करेगा  जिससे  कि  सभा  में

 उसकी  जांच  की  जा  सके  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  it  is  my  experience  that  whenever  any
 allegation  is  made  against  Congress  Government  or  against  the  ministers,  ruling
 party  member  try  to  suppress  that  matter  under  article  352,  They  are  not  having

 That  day,  when  allegation  was  made  against  me,  I  did  not  object
 to  it.  When  you  gave  your  ruling  and  said  that  Shri  Limaye  will  reply  to  that,
 then  I  had  accepted  that.

 Members  of  Congress  party  are  making  accusations  against  each  other.

 Shri  B.  P.  Maurya  (Hapur):  On  a  point  of  order,  Sir,  (Interruptions)

 Shri  Madhu  Limaye:  There  cannot  be  any  point  of  order  or  a  point  of  order.
 I  don’t  yield.  ((1त/2९/7घ110715)  When  some  accusation  is  made  against  a  member  or  a
 niinister  who  is  not  present  in  the  house,  We  should

 not  try  to  suppress  that.

 श्री  उमाशंकर  दिक्षित  :  प्रो०  मुकर्जी  ने  मामले  को  सिद्धान्त  के  उच्च  स्तर  पर  प्रस्तुत  किया है  ।  गरिमा

 के  अभाव  में  सभा  नहीं  रह  जाती  है  ।  हमें  उनकी  बात  को  सिद्धांतिक  रूप  में  स्वीकार  gat  चहिये
 और  कांयं  को  आगे  बढ़ाना  चाहिये  ।  कीचड़  उछालने  से  कोई  कार्यवाही  नहीं  चल  सकती  ।

 Shri  P.  Maurya:  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  Prof.  Mukherjee  is  always  a
 source  of  inspiration  in  this  House.  take  him  an  ideal  member.

 Shri  Madhu  Limaye  has  made  certain  accusations  against  a  member  of  our
 Party.  What  is  outside  the  House  is  a  separate  matter.  Here  we  are  to  maintain
 the  decorum.  There  are  some  members  who  are  deliberately  fiouting  the  dignity
 of  the  House  since  they  do  not  follow  the  democratic  tradition.  Shri  Basu  should
 be  asked  not  to  indulge  in  such  a  practice.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  उपाध्यक्ष  मैं  किसी  पक्षपातपूर्ण  भावना  से  नहीं
 बोल  रहा  हूं  क्योंकि  में  किसी  राजनीतिक  दल  का  सदस्य  नहीं  हूं  ।  श्रीमन  हम  सभ  आपको  इस  विचारधारा
 से  सहमत  हैं  कि  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  चलनी  चाहिये  ।  जब  हम  यह  चाहते  हैं  कि  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  चले
 तब  यह  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  का  ही  ए  क  अंग  बन  जाता  है  कि  वर्तमान  सरकार  की  आलोचना  भी  चाहे
 सरकार  किसी  भी  दल  की  हो  ।  यदि  सरकार  यह  आशा  रखती  है  कि  विरोधी  पक्ष  तथा  निर्दलीय  सदस्य

 वही  बात  जिनसे  वे  सरकार  से  सहमत  हैं
 तब

 हमें  संसद
 की

 कोई  आवश्यकता  नहीं  रह  जाती
 आप  देख  रहे  हैँ  कि  इनमें  सहनशीलता  का  अभाव  है  |

 बात  केवल  इतनी  है  कि  किसी

 तांत्रिक  सभा  में  आलोचना  करने
 की

 स्वीकृति  होगी  अथवा  नहीं
 ।

 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  यदि  fe
 पक्ष

 किसी  दुर्भावना से
 अर्थातਂ  व्यक्तिगत  रूप  से  आलोचना  करता है  तब  अध्यक्ष पीठ  यह  कह  सकता है  कि

 अमुख  आलोचना  उचित  नहीं  है  ।
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 Resolution  re  :  Proclamation  in  August  7,  1973
 relation  to  Uttar  Pradesh  ए  ि

 पी०  जी०

 इतने बड़े  बहुमत  में  सत्तारूढ़  दल  को  ag  सीख  लेना  चाहिये  कि  संसदीय  लोकतंत्र  का  तात्पर्य  मालोਂ

 ना  है  चाहे  ag  कटु  ही  .  .  सत्तारूढ़  दल  का  असहनशीलता दिखाना  इस  बात  का

 aa  है  कि  विपक्ष  कीं  आलोचना  न्यायोचित  है  ।

 श्री  भागवत  झा  अन्नाद  :  हम  एक  लोकतांत्रिक  दल  के  नति  संसदीय  कार्यकरण

 के  नियमों  तथा  परम्पराओं  कों  जिनके  अनुसर  यदि  पड़े  तो  सदस्य  को  अधिकार है  कि  वह
 सरकार  के  किसी  मंत्री  अथवा  दल  के  किसी  सदस्य  के  न।म  लेकर  आलोचना  कर  सकता  है  ।  परन्तु

 एसा  करने  से  एवं  सदस्य  को  अ।पको  लिखकर  देना  चहिये  तथा  अनुमति  प्राप्त  करनी  चाहिये  |

 जहां  तक  धनराशि  एकत्र  करने  की  बत  है  प्रत्येक  दल  निर्वाचन  उद्देश्य  के  लिये  धनराशि  एकत्र

 करता  है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  धनराशि  किस  sare  एकत्र  की  जाती  है  ।  श्री  लिमये  हम।रे

 दल  की  बात  करते है  ।  बका  उपचुनाव  में  उन्होंने  lowe  रुपया  खं  है  ।

 भो  मधु  लिम  :  मं इस  बात  को  पहले  ही  खंडन  कर  चुका  हूं  ।  एक  समिति  बिठा  लीजिये

 धान )

 श्री  समर  गुह  उठे  |

 +  रा  बात उपाध्यक्ष  म  महोदय  :  शान्ति  रखिये  ।  सुनियेਂ  शान्ति  होनी  चाहिये  ।

 इस  समग्र  कोई  भली  प्रकार  नहीं  चल  सकती  |  मैं
 सभा

 को  कल  11  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित  wea  हूं  ।

 इसके  पश्चात-लोकसभा  8  1973/17  श्रावण  के  ग्यारह  बजे

 Ho  तक  के  लिय  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,  August  8,

 1973/Sravana  17,  1895  (  अ  (4.  ca).
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